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 “ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Automatic  Warning  System

 #102.  SHRI  M.  8,  PURTY:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  State-owned  Eleoc-
 tronics  Corporation  of  India  Limited
 (E.C.LL.)  has  developed  sn  Auto-
 matic  Warning  System  (A.W.S.)  for
 use  by  the  Railways;  and

 (b)  if  so,  how  far  it  has  been  ins-
 talled  in  various  Railway  Zones?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  An  ‘engineered  model’  supplied
 by  M/s.  E.C.I.L.  is  undergoing  field
 trial  on  the  Eastern  Railway.

 at  एस०  एस०  क्ति  :  मैं  मंत्री  महोदय
 से  जानना  दाहता  हूं  कि  मैसर्स  ई  सी  झाई

 एल  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  इंजीनियर  माइल
 का  परीक्षण  कार्य  कब  से  प्रारम्भ  हुआ  है  कौर
 क्या  झब्  तक  डस  का  कोई  परिणाम  निकला

 है  कौर  यदि  भविष्य  में  इस  के  फ्  परिणाम
 निकलेंगे  दो  क्‍या:  सम्पूर्ण  रेलवे  में  इस  को

 प्राप-शगाएंगे.?  बेदी  हां,  तो  कब  से  ?

 Rae  cn  ———  —  ;  a  RT  पर

 शी  मुहम्मद  शफी  कुरेशी:  जी  हां,
 भेसले  ई  सो  भाई  एल  द्वारा  सप्लाई  किए
 गए  इंजीनियर्स  पेस  को  टेस्ट  किया  गया
 है  इस  में  कुछ  नुक्स  पाया  गया  था  जिसको

 ठीक  किया  गया  पौर  शब  [: |  का  प्रॉर्डेर

 इसी  कम्पनी  को  दिया  है  तथा  जो  भागे  को
 जरूरत  रेलवे  को  होगी,  वह  उस  कम्पनी
 से  भी  ली  जायंगी

 Murder  of  Station  Master  w
 Sabarmati  Station

 *106  SHRI  HARI  SINGH:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleaseq  to  state:

 (a)  whether  a  station  ‘master  of
 Sabarmati  station  near  Ahmedabad  in
 Gujarat  was  found  murdered  in  the
 Railway  yard  on  7th  July,  1976;

 (b)  if  who  were  the  alleged
 murderers;  and

 (c)  what  steps  Government  have
 taken  to  check  such  crimes  on  that
 station  and  railway  yard?

 रेस  मंत्रालय  में  उपभो  (ओ  बूड़ा

 सिह)  :  (क)  जी  हां।

 (ख)  अभी  तक  पता  नहीं  चलो  हूँ।.

 (ग)  उस क्षेत्र में मोर उस  सड़क  पर.

 जहां  यह  घटना  हुई  थी,  पुलिस  द्वारा  गश्त

 लगाता  भा रस्म  कर  दिया  गया  है।  इस

 मामले  का  पता  लगाने  के  लिए  पुलिस  aT
 सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं।  हत्यारों का  .

 सुराग देने  वाले  व्यक्ति को.  1,000  शप  .

 का  पुरस्कार  दने  की  घोषणा  की  गयीं  है।



 शादियों  के  कलकत्ता  सलें  के  इस  तरह  के

 =
 ब्

 करने  के  लिए  बहुत  डी  क्रियाशील

 ar

 «Py  gay  सिह  :  ऐसी  कोई  सूचक मेरे
 पाप  महीं  है  ।  -

 ल  स्षिदारियों  बौर  कर्मचारियों  की

 Reefer  बढ़ाया  जाना  i

 *108  थो  रामावतार  स्त्री  क्या
 रेल  मंडी  यह  बताने  को  झापा  करेंगे  कि

 कि  क्या  देश  भें  बढ़ता  हुई  बेरोजगारी
 को  देखते  हुए  सरकार  ने  यह  फसलों  किया

 है  कि  सेवानिवृत्त  होने  वाले  रेल  प्राधिकारियों
 ौर  कर्मचारियों  की  सेवा वधि  को  बढ़ाया
 न  जाये  :

 '
 ब्लू)  क्या  इसके  बावजूद  ह  प्रति-

 कारियों  झोर  कर्मचारियों  ही  सेवा वधि
 शत  एक  1८  के  दोरान  बढ़ाई  गई  है  ;  भोर

 (ग)  यदि  हां,  तो  ऐसे  प्राधिकारियों,
 आर  कर्मचारियों  की  संख्  का  है  ?॥  |  हे

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  and  (b).  The
 extension  in  service  to  Railway  Offi-
 cers  and  employees  beyond  the  age
 of  superannuation  has  been  resorted
 to  very  sparingly  in  specially  deserv-
 ing  cases  and  the  impact  of  such  ex-
 tensions  on  the  general  un-employ-
 ment  in  the  country  is  negligible.

 (e)  Officers:  22.

 Employees:  35

 *
 i  शनमाबतार  ही  कपा  'डिपार्टमंट

 आफ़  पेरंसोनेंस  एंड  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  रिफॉर्म्स |

 ine.  Cnt  Aiawers  4

 *®  जिन  की  ong  रिटायरमेंट  की  पूरी  हो  आप

 थी  बटा  सिंह  :  इस  के  बारे  में  गृह  मक़ाला
 _सुधार  जिया  विभागों  का  माननीय  सदस्य  ने.

 किक  किया  है  उस  के  यहां  से  हारे  यहाँ.
 सेकुलर भी  मिले  हैं  कौर  मंत्री.जी  का
 आदेश भी  हस  के  वा  रे  में  साइबर,  is6s

 का  हूँ।  जैसे  मैंने  भूल  प्रश्न  के  जवाब  में

 कहा  है  ऐसी  जगहों  पर  जहां  कि  बिलकुल  ही
 बोरिस  हो  वही  बड़ी  मुश्किल  से,  स्पेयरिली

 यह  करते  हैं।  यह  प्रैक्टिस  नहीं  है।  ह्म

 इस  आदेश  का  पूरी  तरह  पालन  कर  रहे  हैं  1

 शौ  रामावतार  शास्त्री  :  उस  समुद्र  में

 एक्सटेंशन  शौर  री-अप्याइंटर्मेंट  के  बा  रे  में

 प्रधान  मंत्री  ते  जो  कहा  है  कि  वह  मैं  पढ़
 कर  सुनाता  हूं  मीर  तब  उस  से  निकलने  वाला
 प्रश्न  रखूंगा.  7

 “In  such  cases  it  should  be  pos-
 sible  for  Department  to  consider
 alternative  arrangements  well  sn
 advance.  I¢  necessary  a  person
 could  be  posted  as  under-study  for
 some  time.  Re-employment  and
 extensions  of  service  should  be.
 permitteg  only  in  exceptional
 cases.  Cabinet  Secretary  might
 stress  this  point  to  various  Minis-
 ‘tries/departmenta”

 मैं  इस  रोशनी  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 जिन  28  अधिकारियों  धौर  35  कम  शराबियों
 की  वायु  काम  करने  सी  समाप्त  हो  गई  थी.
 सी  रिटायर  होने  वाले  थे  उन  को  इस  गाए
 नें  दे  दी  तो  गया  इस  भाष दण्ड  पर  यहं  खरा

 :  -  .उठता  है  जिसे
 परवान  मंदी

 में  यहां  बताया

 दि  जिन  की  पुनिुषिंत  कौ  बात  ad  उन  ,

 ark  में  कोई  समुद्र  मार  विभागों  को
 Lo

 जारी  किया
 है?  यदि et,  तो  वह  समुद्र  .

 a le  प्रशासन  को  चचा  हैं-या  है  अगर
 >  |...  है  तो  उत  में  कौन  सी  बात  इन  दोनों

 बातों  के  बारें  में  कही  गई  है
 ?
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 «  Ronit  fe  aga  ही  टेक्निकल  परतौ नेस
 केसर  गवा  है  ले  कित  26  कौर  33  कर्मचारी

 अदा इस  मापदण्ड  में  जाति  हैं  ?

 अगर  नहीं  ति  हैं  तो  उन  के  मामले
 @  इस  का  उल्लंधन  कैसे  किया  गया  ?

 रेल  मंत्री  (भी  फला पति  जिया  3)  :

 प्रवान  मंत्री  जो  का  जो  आदेश  होता  हैं  उस
 का  हुम  झर:  बढ़ी  कड़ाई  के  साथ  पालन
 करते  है  शौर  बराबर  पालत  करते  रहे  ।
 इस  भाले  में  भी  उनका  जो  प्रदेश  रहा
 औसत  पालन  किया  गया  |  कभी  कभी  ऐसी
 जरूरत  पड़  ज़ाती  है  कि  कोई  भ्रामक  कोई

 खास  काम  कर  रहा  है  भोर  इसके  रिटायर

 होने  की  वजह  से  उसमे  बाधा  पड़  सकती  है
 इसलिए  उनको  कुछ  दिनों  के  लिए  टाइम
 दुनिया  जाता  है।  जो  लोग  स्ट्राइक  के  पीरियड
 जे  हमा रे  साथ  कास  करते  रहे  हैं  कुछ  उन
 लोगों  को  भी  हमने  एक्सटेंशन  दिया

 है  ।  कभी  डिपाटंमेन्ट  की  ब्रा वश्य कता  के
 अं लादा  भी  इस  बात  को  जरूरत  हो  सकती  है
 कि  हलकों  ठीक  भ्रामक  नहीं  मिल  रहा  है
 इसलिए  कुछ  दिनों  के  लिए  किसी  को  चाहे
 एम्पलायमेन्ट  या  एक्सटेंशन  दे  दिया  जाता  है  t
 माननीय  सदस्य  को  एक  बात  मालूम  होनी
 चाहिए  कि  रेलवे  में  7-18  लाख  प्रादमी
 काम  करते  हैं  जिनमे  केवल  28  या  35
 आदमियों  को  'एम्पलायमेन्ट  या  एक्सटेंशन
 दिया  गया  &  तो  इससे  कोई  बादल  कट  कर
 नहीं  गिर  पड़े  ।

 शी  रामावतार  शास्त्री  :  रिएम्प्लायमेन्ट
 तो  झाग  होगा  युन नियुक्ति  की  संख्या  तो

 छापने  बताई  नहीं,  यह  तो  सिर्फ़  जिनकी  सर्विस
 छापने  एक्सचेंज  को  है  उनका  नम्बर
 दिया  है।  अगर धाप  वह  भी  बताते
 तो  झस्दाज  कता  कि  नियमों  के  मुताबिक

 'भागने  किया  है  या  कुछ  पक्षपात  भी  हुआ  है  t

 ी  बूढ़ा  Geg:  अध्यक्ष  महोदय,  आपकी
 अनुमति  से  में  कहता  आाहुंगों  कि  जो  सवाल

 पूछा  फबा  था  उसका  अदाद  मंत्री  जी  में  दे
 दिया है  t  पेशरफ़्त  के  सम्बंधी में  मैं  कह  सकता
 हैं  कि  कोई  पक्षपात  नहीं  जमा  है  लेकिन
 भान नीव  सदस्य  के  पास  अगर  कोई  सूचना

 हो  तो  वह  दें  उसकी  हम  जांच  करेंगे।  (व्यवधान)

 शनी  डी०  एन०  तिवारी  :  स्ट्राइक  के
 बाद  खेलने  प्रशासन  में  लायल  एम्प्लाइज
 को  चार  बेनिफिट  देने  के  लिए  कहा  गया

 था-एक  लड़के  ो  बहाली  की  भागेगी,  दूसरे
 कुछ  इनाम  दिया  जायेगा,  तीसरे

 एक्सटेंशन  देंगे  कौर  बोये  इंक्रीसेम्ट  दिया
 जायेगा।  मैं  जानना  चाहता  हूं  जितने  लोगों

 ने  एक्पर्ट शन  के  लिए  आवेदन  प्त  दिया
 क्या  सभी  का  एक्सटेंशन  हो  गया  था  किसी
 को  छोड़  भी  दिया  गया?
 लोग  थे  जिन्होंने  दुसरे  बेनिफिदृस  नहीं
 लिए,  केवल  एक्सटेंशन  चाहा  था,  इस  प्रकार
 के  लोग  हैं  जो  भ्रम  रिटायर  कर  रहे  हैंतो  उनके  ,
 लिए  बाप  क्या  करेंगे  ?

 शी  कमलापति  त्रिपाठी:  यह  ऐसा
 प्रश्न है  जिस  के  लिए  खास  नोटिस  दी  जाये

 तभी  उसको  देखकर  लिस्ट दो  जा  सकती है
 लेकिन  जहां  तक  मु  झे  स्मरण  है  सभी  लोगों

 को  एक्सटेंशन नहीं  दिया  गया  है  few.
 far  केसेज  को  एक्सटेंशन  दिया  गया  है  qd

 दूसरों को  कुछ  रिवार्ड  दे  दिया  होगा  या
 इंक्रीमेंट दे  दिया  होगा  t  फिर  भी  ऐसे  ह्य
 लोग  हो  सकते  हैं  क्योंकि  करीब  आठ  लाख
 झा दमों  स्ट्राइक  के  ज़माने  में  लायल  बेनजीर'
 उन  सभी  आदमियों  को  कोई  न  कोई  सहूलियत
 मिल गई  है--ऐसा  मैं  नहीं  कह  सकता

 यदि  प्राय  ऐसे  कोई  केसेज  भेजेंगे  तो  हम  देख
 लेंगे  t

 at  मूल  कूद  कागा :  जो  एक  सिद्धांत
 रखा  गया  है  उस  के  स्‍भ्राधार  पर  भाप  बताने
 का  बिष्ट'  करें  कि  बाप  के  रेलवे  विभाग  में
 'रिटार्वारग  एज  के  बाद  कुल  कितने  बादलों
 मौंकरी  चाहते  हैं  सौर  उनकी  सेवाएं  इंडिगो-
 डेनिश  हैं?
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 ft  aw  fee:  जसा  मैं  ने  कहा  शित
 को  एक्सटेंशन  जिया  मया

 शो  शूल अर्य  डागा :  यह  तो  एक  खाल  का
 @  है 1

 मझे  बांटा  लि!  :  एक  साल  ा  ही  पूछा  गया
 था ।

 शौ  मूलचन्द  डागा  :  राज  कूल  कितने
 आदमी  आपके  विभाग  में  इस  तरह  के  हैं  ?

 की  ६...  सिह  :  इसके लिए  सूचना  चाहिए।
 यदि  भ्रध्यक्ष  महोदय  साशा  देगे  तो  हम  आंकड़े
 इकट्ठा  कर  के  दे  देंगे  |

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA:
 The  Railway  Minister  has  stated  that
 extension  has  been  given  in  the  case
 of  33  employees.  Out  of  the  total
 number  of  employees  of  77  lakhs,  as
 Kindly  stateq  by  the  Minister,  how
 many  employees  of  classes  IV,  III
 and  II  applied  for  extension  and  in
 how  meny  cases  the  railway  autho-
 rities  considered  their  applications
 favourably  or  they  are  till  under
 consideration?

 SHRI  BUTA  SINGH;  There  are
 norms  Jaid  and  according  to  those
 norms,  immediately  after  the  strike
 and  before  3lst  December  1975,  all
 those  appications  which  were  :ecelv~
 ed  were  duly  processed  and  consider-
 ed  and  those  who  were  deserving
 have  been  given  extension.

 MR.  SPEAKER:  He  wanted  to
 know  how  many  belong  to  Class  III,
 how  many  to  Class  IV,  etc.

 att  भूरा  इसन 5;  यह  तो  976 के
 ng केसेज  को  ही  कसी डर  किया  गया  था  t

 ¥  he  wants  general  informaion,  I
 can  give  him  the  figure.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA:
 ¥f  he  dees  not  have  the  information

 ready  he  may  say  so.and  he  can  give
 it  later.

 aft  सूरज  पांडे  :  माननीय  मंत्री  जो  ने
 बताया है  कि  रेलवे में में  28  कलास  गत  प्रफेसरों

 को  एक्सटेंशन  किया  पा  है  |  दूसरे
 प्रश्न  के  उत्तर  में  उन्होंने  बताया कि  उसके
 लिए  सूचना  चाहिए  ।  मैं  जातना  चाहता

 है;  कि  क्‍या  मंत्रालय  को  ऐसो  शिकायतें  मिलो

 हैं  कि  राजनीतिक  आधार  पर  यह  एक् स्टेशन
 दिए  गए  हैं  ?

 शो  बडा  सिह  :  पहले तो  में  यह  साफ
 कर  दू ंक्रि 28  केवल  क्लास  बन  के  ही  नहीं
 हैं,  क्लास टू  के  भी  उस  में  हैं।  दूसरे  हमारे
 पास  कोई  ऐसी  सूचना  नहीं जिस  से  यह
 पता  चल  सके  कि  इस  मामले  में  किसी  तरह
 का  डिस्क्रीमिनेशन  किया  गया  है  ।

 Indian  Assistance  fer  Oil  Exploration
 in  Vietnam

 a

 *i0,  SHRI  com  K  CHANDRA-
 PPAN:

 SHRI  B,  8,  BHAURA:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  India  has  offered  as-
 sistance  to  Vietnam  for  offshore  oil
 exploration  and  development  of  ou
 fields  in  that  country;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 (SHRI  K  pd.  MALAVIYA):  (a)  and
 (b)  India  has  not  offered  assistance
 to  Vietnam  for  offshore  oil  explora-
 tion  ang  development  of  oil  fields  in
 that  country.  However  India  has
 offered  facilities  to  train  Vietnamese
 personnel  in  different  branches  of  oil
 industry  in  Institutes  located  in  India
 or  by  sending  Indian  experts  to  Viet-
 nam.
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 SARI  6.  K.  CHANDRAPPAN:  May
 =  know  whether  there  had  been  any
 discussions  between  fhe  Governments
 of  India  and  Vietnam  on  the  question

 of  assistance  from  India  for  the  deve-
 Jopment  of  the  oil  industry  in  Viet-
 nam?  If  so,  what  was  the  king  of
 assistance  which  the  Vietnamese
 Government  requested  from  our  gov-

 ernment?

 SHRI  K.  D  MALAVIYA:  Some
 enquiries  were  made  by  the  Vietna-
 mesg  Government.  In  this  connec-
 tion.  I  also  met  their  Ambassador
 ‘here.  We  pursued  the  points  where
 we  could  help  them  purposefully  and
 they  appreciated  at  very  much.  We
 assured  them  that  in  view  of  the  good
 prospects  of  oil,  both  on  shore  and
 off  shore  in  Vietnam,  all  the  assist-
 ance  that  India  is  capable  of  giving
 will  be  at  their  disposal.  For  the
 time  being  we  have  made  certain
 proposals  and  they  are  under  the  con-
 sideration  of  the  Vietnamese  Gov-
 ernment.

 SHRI  C  छू  CHANDRAPPAN:
 Considering  the  fact  that  India  has
 gained  a  lot  of  experience  in  off
 shore  exploration  for  on],  in  Bombay
 High  and  also  the  fact  that  for  Viet-
 nam  also,  off  shore  exploration  as
 very  important,  may  I  know  whether
 that  is  the  field  in  which  India  is
 going  to  train  their  personne]  or  send
 Indian  experts  to  train  the  people
 there?

 SHRI  K.  D.  MALAVIYA:  It  is
 not  exactly  like  that.  So  far  as  off
 shore  drilling  and  engineering  part

 is  concerned,  there  is  no  specific
 Proposal  from  India  to  help  the  Vie-
 tnamese.  Perhaps  they  may  have
 to  give  a  second  thought  to  it.  The
 primary  question  is  to  start  from  the
 beginning  with  regard  to  organisa-
 tional  structures,  the  technical  points
 that  go  into  preliminary  surveys  seis-
 mic  surveys,  maintaining  an  organisa.
 tion  and  pursuing  this  matter  further.
 "So,  there  is  a  good  part  of  the  job
 in  ofl  exploration  in  which  we  can
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 be  of  assistance  to  friendly  countries,
 like  Vietnam.  In  that  parameter  cer-
 tain  considerations  are  going  on,  and
 we  afe  awaiting  for  response  from
 the  Vietnamese  Government.

 Ticketiesg  Travelling

 *lll.  SHRI  RAGHUNANDAN  LAL
 BHATIA;  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  despite  the  vigilance  of
 the  Railways,  ticketless  travel  conti-
 nues;

 (9)  if  so,  the  total  number  of  ticket-
 less  travellers  caught  this  year  upto
 July,  1976;  and

 (c)  whether  any  special  steps  are
 being  contemplated  in  this  regard?

 THE  MINISTER OF  STATE IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.  But,  there  is  an  appreciable  de-
 cline  in  ticketless  travel.

 (b)  389  lakh  persons
 mately.

 approxi-

 (c)  A  statement  is  laiqg  on  the
 Table  of  the  Sabha

 Statement

 (c)  Steps  taken  to  prevent  ticket-
 less  travel  are  indicated  below:—

 qd)  Special  massive  checks  against
 ticketless  travel  are  being  con-
 ducted  by  mobilising  a  large
 force  of  ticket  checking  staff,
 Railway  Protection  Force,  Gov-
 ernment  Railway  Police  per-
 sonnel  and  Local  Police  per-
 sonnel  under  supervision  of
 Senior  Railway  Officers.

 (2)  Joing  drives  against  ticketless
 travel  in  co-ordination  with  the
 State  Governments.

 (3)  Frequent  concentrated  surprise
 checks,  especially  by  nioving
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 gistrates  by  road  transport.

 (4)  Incognito  checks  by  Travelling
 Ticket  Examiners  in  plain
 cloths.

 (5)  Replacement  checks  by  the
 Headquarters  and  Divisional
 ticket  checking  squads  by  in-
 tercepting  the  traing  in  mud-
 sections.

 (6)  Development  of  ticket  checking
 staff  of  one  railway  system  for
 ticket  checking  on  another  sys-
 tem.

 (7)  Educative  propaganda  against
 ticketless  travel  is  carried  out
 among  the  travelling  public
 particularly  among  the  student
 community

 (8)  The  non-official  Standing  Volun.
 tary  Help  Committee,  func.
 tioning  in  the  Ministry  of  Ral-
 ways,  is  also  associated  m  the
 drive  agamst  ticketless  travel

 SHRI  RAGHUNANDAN  LAL  BHA-
 TIA:  What  is  the  total  amount  re-
 covered  from  ticketless  travellers
 last  year?

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:
 We  have  recovered  from  ticketless
 travellers  near  about  Rs.  5  crores  plus
 about  Rs  35  lakhs  as  fines,  which
 has  gone  to  the  State  Governments
 Besides  this,  thg  sale  of  window
 tickets  has  gone  up  from  Rs  34  crores
 to  Rs  50  crores  per  month.

 SHRI  RAGHUNANDAN  LAL  BHA-
 TIA:  While  going  through  the  state-
 ment  one  finds  that  in  order  to  meet
 this  permanent  problem  of  ticketless
 travel,  which  is  facing  the  railways,
 they  are  doing  many  things.  But  one
 thing  which  the  Minister  has  not
 amentioneg  in  his  statement,  and  which
 Z  would  like  to  know  from  him,  is

 AUGUBT  1,  ists

 less  travel  checking.  From  the  date
 of  the  emergency  up  till  now  nearly
 94,000  surprise  checks  have  been
 conducted  by  the  railways,  which  is

 a@  very  big  number.  Most  of  us  have
 been  personelly  conducting  these  sur-
 prise  checks  {n  various  parts  of  the
 country.

 शो  राजेश  प्रसाद  यादव  :  क्‍या  मंत्री
 महोदय  फो  इस  बात  की  जानकारी  है
 कि  जिन  बिना  टिकट  यात्रियों  को  पकड़  कर
 लाया  जाता  है,  रेलवे  न्यायालय  में  उन  के
 साथ  मोल-तोल  किया  जाता  है  ?  इस
 सम्बन्ध  में  मेरी  निजी  जानकारी  है--हमारे
 यहां  एक  झासी  एक्शन  है,  जहा  रेलवे
 मजिस्ट्रेट  होता है,  बहा  पर  जिन  लोगों  को

 पकड  कर  लाया  जाता  है  उनसे  तय  किया
 जाता  है,  और  इतना  पैसा  देगे  तो  जुर्माना
 कम  किया  जायगा,  वरना  ज्यादा  किया
 जायगा--क्या  इस  बात  की  जानकारी  बाप  को
 है  ?

 श्री  मुहम्भद  ६. 38  कुरेशी  :  पाप  मेम्बर
 साहब  इस  बात  को  मुझे  पहले  लिख  कर  भेज
 देते  तो  मुझे  ज्यादा  खुशी  होती,  फिर  भी
 उन्होंने  जो  सवाल  किया  है,  मैं  उन  को

 यकीन  दिलाता  हूं  कि  किसी  किस्म  का  कोई
 लेन-देन  उन  लोगों  के  साथ  नही  होता  है,
 जो  बगर  टिकट  सफ़र  कहतेहैं  जो  भी

 जुर्माना  मजिस्ट्रेट  उन  पर  करता  है,  जुटाने
 की  रकम  स्टेट  गवर्नमेंट  को  जाती है
 और  टिकट  की  रकम  रेलवे  लती  है  ।
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 %  involved  in  it.  So,  unless  ong  is
 involved,  in  i,  one  cannot  check
 ticketiess  travel.  We  are  very  happy
 to  fing  that  this  problem  has  been
 solved  to  a  great  extent  in  the  main
 routes,  and  I  would  like  to  congtatu-
 Inte  the  Railway  Minister  and  the
 Railway  Ministry  for  that.  But  re-
 cently  when  I  travelled  through  some
 of  the  branch  lines  I  found  that
 ticketless  travelling  in  the  branch
 lines  is  continuing  at  before,  and  there
 is  no  marked  improvement.  May  I
 know  what  steps  are  being  taken  to
 see  that  there  ic  improvement  in  this
 field  in  the  branch  lines  also?

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:  In
 the  initial  stages  we  concentrated  our
 attention  on  those  lines  which  were
 identified  as  the  lines  in  which  ticket-
 Jess  travelling  was  rampant.  Later  on,
 we  have  shifted  our  attention  to  branch
 lineg  also  and  now  we  are  checking
 ticketless  travelling  in  those  lines.
 May  be,  in  some  particular  branch
 lines  this  might  have  reappeared.  But
 the  Government  are  very  vigilant  and
 they  are  going  to  take  very  serious
 steps  against  this  menace.

 at  परिप््णानद  पै न्यू लो  में  मंत्री
 महोदय  से  जानता  चाहता  ह-किन  प्रांतों  में
 तथा  किन  रेलगाडियों  में  अधिकांश  टिकट-
 लैस  हालत  सफर  करने  हैं”?

 दूसरा  प्रश्न--क्या  आपके  मंत्रालय  ने
 इस  बात  की  भी  जांच की  है  कि  इत  टिकटलैस
 ट्रैवल  भें  प्रधिकांश  किस  मोमबत्ती  के  लोग
 होते  हैं,  इनकी  संख्या  क्‍यों  बढती  जा
 रडी  है,  का  इन  को  संख्या  को  घटाने  का
 केवल  यही  तरीका  हू  कि  इन  को  पक्का  जाये

 कोई  दूसरा  तरीका  भी  है  ?

 श्री  'सुमम्सद  शाही  कुरेशी  :  मेरे  पास  जी
 जो  झ्रांकड़े  हैं,  उनके  मुताबिक  यह  री सारी  सभी
 जगहों ्र  यार  Met  हुई  दी,  इस  ल्ल्धि  पों
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 खास  जरिये  या  जोन  से  इसका  ताल्लुक
 ह-ऐसा  कहना  ठीक  नहीं  हैं।

 शनी  परि पूर्णा नन्द  पै न्यू ली  :  क्या  भाप  ने
 इसका  कोई  सनोवेशानिक  सर्वे  कराया  है  ?

 श्री  क्षमता  प्रसाद  मंडल  :  क्‍या  मंत्री

 महोदय  इस  प्रश्न  एस  भी  विचार  करेंगे  कि

 बड़े  स्टेशनों  प्र  बिन्ते-दुकां क्लर्क  को  कमी
 की  वजह  से  बहुत  से  लोगों  को  बिना  टिकट
 के  सफर  करना  पड़ता  हैं  t  मैं  समझता  हूं--
 जैसा  पै न्यू ली  साहब ने  भी  कहा  है
 हमें  इन  रब  दातों  के  कारणों  को  कभी  से

 देखना  चाहिये  कि  कहाँ  कहां  पर  बुकिंग  क्लर्क
 की  कमी  की  बजह  से  ये  खुद  बारत  होती  हैं?

 थ्री  सुसम्मा  1...  कुरेशी  :  शब  बातों
 की  तरफ  ध्यान  दिया  गया  है,  लेकिन
 जो  लोग  बगैर  टिकट  रूफर  करते  थे  उनको
 तो  आदत  बन  गई  थी  ।  जहाँ  तक  विंडोज
 का  ताल्लुक  है,  मेने  अभी  बताया  था,
 1974-75  से  जो  दिन्‍्डो-सेल्ज  34  करोड़
 पये  प्रतिमास  था,  वह  एमरजेन्सी  के  बाद

 एक  दस  50  करोड  रुपये  प्रतिमास  तक

 पहुंच.  गई  t

 ची  'नागेश्वर  द्विवेदी  :  क्या  मंदी  महोदय
 को  सालूस  है  कि  इधर  गाड़ियों  को
 संख्या  तो  बहुत  बढ़  गई  हैं,  लेकिन
 उसी  हिसाब  से  टीटीज़  की  संख्या  नहीं

 बढ़ाई  गई  जिस  की  वजह  से  बिन
 टिकट  यात्रा  करने  वालों  को  ज्यादा  प्रौढ़ता-

 हम  मिल  रहा  हैं  ?

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरैशी  :  कुछ  जगहों
 पर  तो  टोटी  की  तादाद  बहुत  ज्यादा  थी,
 उन  जगहों  से  उन  को  हटा  लिया  गया  हैं
 कौर  उन  जगहों पर  लगा  दिया  गया  है
 जहां  पर  कमी  थी,  भ्राइन्दा  भो  जहां  पर

 कमी  पाई  जायंगी,  वहाँ  उन  को  लगर

 दिया  जायगा  ।
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 चो  बनाया  कल  परिवार  :  पहले  |. ड
 को  यह  अधिकार  होता  था  कि  अगर  कोई  यानी
 बिता  टिकट  गाड़ी  में  बढ़  जाद  गौर  गार्ड  को

 सुचना  देती  वह  उसकों  टिकट  दे  देता वा,
 लेकिन मैं  समझता  हूं  कि  दबे  कुछ  दिनो ंसे  यह

 सुविधा  वापस  ले  लो  गई  हैं,  इस

 वजह  से  यात्रियों  को  काफ़ी  परेशानी  होती

 हैं  ।  कई  बार ऐसा  होता  है  कि  यात्री  स्टेशन
 फ्र  उसी  वक्‍त  पहुंच  पाता  है  जब  कि  गाड़ो

 टूटने  वाली  ही  होती  हैं  ।  क्या  इस  सुविधा
 को  दोबारा  जारी  किया  जायगा--इससे
 भी  टिटनेस  ट्रेवल  काफ़ी  कम  हो  जायगा  ?

 शो  मुहम्मद  तभी  क्रैश  :  ये  परिधान
 अभी  जारी  है--त  सिर्फ़  यह  कि  जो  मुसा-
 फिर  ऐन  वक्‍त  पर  स्टेशन  पहुंचे,  उस  को

 ही  टिकट  मिले,  बल्कि  जो  मुसाफ़िर
 झपने  सफ़र  को  भागे  जारी  रखना  नहीं  उन
 को  भी  टिकट  दिया  जायगा  ।  गाई  या

 कंडक्टर  एक्सेस  लेयर  देकर  उन  को  टिकट

 दे  देंगे।

 Aware  for  designing  Economy  Stove

 *l77.  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  be
 pleased  to  tate

 (a)  whether  Government  had  an-
 nounced  a  suitable  reward  for  design-
 ing  of  a  safer  and  less  kerosene  con-
 suming  economy  stove;  and

 (b)  if  so,  the  response
 thereto?

 received

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 (SHRI  छू,  0,  MALAVIYA):  (a)  Yes,
 Sir,

 {b)  The  total  of  40  entries  from  28
 contestants  were  received  from  all  over
 India.  However,  no  prize  was  awarded
 because  none  of  them  met  the  norms
 get  for  the  contest.

 SHRI  VASANT  SATHS;,  There  is  no
 dearth  of  talent  in  our  country.  There
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 art  people,  particularly  young  innova-
 ‘tors,  who  ate  devising  not  only  new
 techniques,  but  new  instruments  and
 designs  which  can  bring  about  a  saving in  the  use  of  kerozene  and  also  gas,  and
 make  it  also  cheaply  available  for
 domestic  purposes.  I  would  like  to
 know  what  is  the  initiative  taken  by
 the  Ministry  to  help  these  innovators,
 these  young  men  in  devising  these
 things,  because,  we  know  that  these
 @as  cylinders,  etc,  are  costly  expen-
 sive,  In  order  to  enable  the  use  of  ke-
 rosene,  particularly  by  the  smaller
 people,  I  would  lke  to  know  what  are
 the  steps  being  taken  by  the  Ministry
 to  encourage  this  innovating.

 SHRI  K.  D.  MALAVIYA:  Unfortu-
 nately,  the  40  entries  that  offered  a
 design  to  us  did  not  comply  with  the
 Specifications  that  we  desired,  that  fs.
 increase  in  the  efficiency  We  helped
 them;  we  made  counter-suggestions  to
 them,  but  they  did  not  do.  Ultimate-
 ly,  I  am  glad  to  announce  this  to  the
 House,  after  this  inability  of  the  con-
 testants,  the  Indian  Institute  of  Petro-
 leum  and  other  research  and  develop-
 ment  institutes  of  the  Ministry  under-
 took  the  joh  and  they  have  succeeded
 in  producing  a  kerosene  chulha  whose
 efficiency  is  almost  as  good  as,  and  in
 certain  cases  better  than,  the  LPG  gas
 efficiency  It  as  on  tmal.  The  pro-
 totypes  have  been  manufactured  J  have
 personally  seen,  at  least  half  a
 dozen  times,  its  efficiency  Very
 soon,  next  week  or  so,  it  will  be
 finally  cleared.  The  Prime  Miauister  5
 extremely  interested  in  this  Ferhaps
 she  would  like  to  see  it  before  it  8
 cleared.  In  the  next  three  or  four
 weeks,  we  will  put  this  chulha  in  the
 market  and  advertise  properly  so  that
 people  might  go  in  for  it.  If  this  is
 okayed,  then  we  are  likely  to  have  a
 saving  of  kerosene  worth  crores  and
 crores  of  rupees  per  annum

 SHRI  VASANT  SATHE:  |  am  thank-
 ful  to  the  hon.  Minister  for  giving  this
 very  encouraging  information.  Would
 he  also  kindly  arrange  to  give  a  de-
 monstration  of  this  chulhu  fo  the  Mem-
 bers  of  Parliament?  If  अचा  like,  I  can
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 errange  for  it  in  the  Vithalbha:  Patel
 House.

 डि  छू,  0.  MALAVIYA:  Before  this
 ‘Ig  finalised,  the  Ministry

 will  give  a
 dernonstration  of  this  in  the  Central
 ‘Hall  or  in  any  other  place.

 aft  राम  सहाय  पांडे  :  तेल  मन्त्री  जी  का
 ध्यान  सेल  की  दौर  पेट्रोल  की  खपत  कम  करने
 कौर  उत्पादन  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  साकित

 होता  रहा  है,  उनका  यह  झतराग  बड़ा  पुराना
 है।  20  वर्ष  पहले  की  बात  है  उन्होंने  कल्पना
 की  होगी  कि  तेल  की  कमी  होगी,  पेट्रोल  शरीर
 केरोसिन  आयल  की  कमी  होगी  तो  इन्होंने
 क्या  किया  कि  एक  ऐसे  जलसे  का  उद्घाटन
 किया  जहां  सुर्य  ची  तपन  से  काम  करने  वाला

 एक  ऐसा  पत्नी  बनाया  गया  था  जिसको
 सोलर

 कुकर  कहते  ये  ।  तो  उसका  क्‍या  हो  गया  जिसमें
 तेल  वर्ग रह  सभी  बनेगा  ?

 शी  फके०  डी०  मालवीय:  सोलर  कुकर
 तो  चल  रहा  है,  काफी  लोग  उसका  इस्तेमाल
 करते  हैं  और  अधिक  मुझे  उसके  बारे  में

 मालूम  नहीं  है  ।

 की  विभूति  मिश्र  :  मन्त्र  जी  ने  भ्र भी
 बताया  और  बहुत  अच्छा  किया  कि  एक  च्ल्हे
 का  नाम  लिया,  प्रंग्रेज़्ी  में  नाम  नहीं  लिया,  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  उस  पर  कम  से  कम
 कितना  खर्चा  लगेगा  शौर  स्टोव  में  जो  तेल
 खर्च  होता  है  उसको  देखते  हुए  कितने  तेल
 की  बचत  होगी,  भ्र ौर  क्‍या  गांवों  के  छोटे
 किसान  भी  उस  चूल्हे  को  खरीद  कर  उसका
 उपयोग  कर  सकेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  जनता  चूल्हा  होग
 कि  नहीं;

 थीं  कोण  हो०  ाहबोय  :  जिस  चूल्हे  का
 नाम  जनता  च्द्ल्हा  हूँ  वह  इस  समय  बाजार  में
 बिक  रहा  हूँ,  उसकी  ऐफ़ीशियेंसी  28  परसेंट
 हैं  और  हमारे  इस  महा  जनता  च्स्हे  की
 ऐफ़ीशियेंसी  60  से  6४  परसेंट  होगी  ।  इससे
 करोड़  करीब  भाषा  केरोसिन  बचेगा,  कौर
 अगर  हमारा  अनुमान  सब  हुआ,  जैसा  कि  मैं

 1w

 लिश्ययपुर्वंक  कह  सकता  हूं  कि  हो  जायेगा,

 तो  करीब  5%  18करोड़ रु  के  'कराधीन
 आयल  की  साल  में  बचत  होगो  ।  इसका  दाम
 क्या  होगा  यह  कभी  नहों  कहा  जा  सकता  |

 * अगर  स्टेंट  गवन सें टस  सल्ल  अक्स  नहीं
 लगायेंगी  तो  मेरा  श्याम  हू  कि  बहुत  सस्ता
 दूल्हा  हो  जायेगा  |

 Contract  fer  On  ExPioration  by
 ONGC  in  Tanzania

 *i8.  SHRI  R.  3,  PANDEY:  Will  the Minister  of  PETROLEUM  be  pleased to  state.

 (a)  whether  the  Oil  and  Natural Gas  Commission  has  entered  into  a contract  with  the  Government  of  Tan. zania  for  undertaking  oil  exploration there;  and

 (b)  if  so,  the  terms  and  conditions of  the  contract?

 THH  MINISTER  OF  PETROLEUM (SHRI  K.  D.  MALAVIYA):  (a)  and
 (b).  The  ONGC  signed  on  agreement on  the  20th  December,  975  with  the
 Tanzaian  Petroleum  Development  Cor-
 poration  (TPDC)  for  a  tirilling  contract which  provides  for  drilling  of  one  ex-
 ploratory  well  on  the  Songo  Songo  Is-
 lang  in  Tanzania.  It  is  not  an  explo- ration  contract.  TPDC  would  make
 payments  to  ONGC  for  the  work  in
 accordance  with  the  contract.  The contract  also  stipulates  that  TPDC
 would  provide  the  consumable  mate-
 rials  required  for  the  drilling  opera- tion  and  also  meet  the  local  costs  such
 as  cost  of  civil  construction  works,  the
 cost  of  housing  accommodation  snd
 transport  for  the  crew  ang  the  other
 Staff,  the  cost  of  unskilled  labour,  PCL
 ete.

 ह । ड  राम  सहाय  पि  :  बड़”  अच्छा  काम
 किया,  आप  को  धन्यवाद  |

 SHRI  B.  छ  NAIK:  Whenever  in  the
 pest  the  technologically  advanced
 countries  of  the  world  went  in  for  the
 purpose  of  drilling  operations,  they
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 also  imposed,  though  we  are  not  ad-
 vocating  a  neo-colonialism,  that  a  parti-
 cular  share  of  the  raw  crude  or  what-
 ever  the  petraleum  product  that  was
 available,  would  be  available  for  the
 parent  country  the  technologically
 advanceg  country.  In  the  contracts  of
 the  ONGC  with  countries  less  develop-
 ed  than  ours,  do  we  insist  upon  such  a
 clause  or  a  condition?  Is  it  accept-
 able?  Has  it  been  trieq  and  if  so,  what
 are  the  reactions  of  the  host  country?

 SHRI  K  D  MALAVIYA  This  is  a
 specific  agreement  made  with  the  Tan-
 zanian  Government  and  it  is  based  on
 co-operation  and  friendship  We  do
 not  intend  to  have  any  arrangement,
 businesg  like  or  commercial  with  Tan-
 zania  We  have  agreed  to  drill  a  well
 there  Unfortunately,  there  wag  an
 explosion  ang  we  are  now  driling  an-
 other  wel]  there  All  that  we  have
 asked  for  is  the  actual  cost  of  drilling
 ang  there  is  no  commercial  agreement
 between  us  ang  Tanzania

 SHRI  VASANT  SATHE  I  would  like
 to  know  whether  this  contract  is  only
 for  drilling  or  also  for  the  establish-
 ment  of  the  other  plant  that  goes  with
 oll  exploration

 SHRI  K.  D  MALAVIYA  The  gas
 field  seems  to  have  been  ¢'iscovered
 There  were  some  other  companies
 which  wanted  to  drill  on  a  commercial
 basis  The  Tanzanian  Government
 approached  us  and  we  offered  them  our
 friendly  co-operation  *ecause  w>  are
 capable  of  drilling  Once  the  gas  38
 established  which  is  there—as  soon  08
 we  complete  the  second  well,  it  will  be
 established—then  perhaps  they  may
 like  us  to  build  up  the  transport  sys-
 tem  also  Presumably  they  will  come
 forwarg  and  we  will  readilv  agree  to
 develop  the  Transport  system

 SHRI  RAJA  KULKARNI  Is  it  a  fact
 that  recently  there  was  a  big  blow  cut
 in  one  of  the  wells  in  Tanzania  and
 severe  damage  was  caused  to  the  cil
 fieldg  there  with  the  result  frat  the
 Tanzanian  Government  was  on  the

 socal
 of  ferminating  the  Indian  con-

 20.

 SHRI  K.  D,  MAGLAVIYA:;  £  am  sorry
 the  latter  part  of  the  question  is  wholly
 wrong.  Tt  is  9  tact  that  there  was  a
 blow  out  and  a  blow  out  is  g  part  of
 the  game.  We  did  not  succeed.  There
 was  some  mistake  and  an  inquiry  iz
 going  on  as  to  how  it  failed,  how  the
 blow-out  occurred  and  who  was  res-
 ponsible  for  the  damage.  But  we  have
 already  dtspatched  aq  second  and
 new  rig  to  the  place  at  our  own  cost  so
 that  we  may  complete  the  agreement.

 When  a  well  is  drilied  and  a  mistake
 occurs,  then  it  occurs  ang  nobody  can
 help  it  We  hope  to  finish  the  second
 well  successfully  and  then  we  will
 pursue  the  future  operations

 SHRI  BHAGWAT  JHA  AZAD  I
 want  to  know  whether  this  cortract
 with  the  Tanzanian  Government  is  a
 part  of  our  effort  to  build  up  a  consul-
 tancy  system  m  this  country  either  for
 commercial  purpose  or  for  a  one  lke
 this  Or  is  it  a  just  a  simple  s.ngle
 contract?  If  it  ig  a  part  of  the  whole
 complex,  how  far  will  it  develop  our
 consultancy  system  and  our  technical
 know-how?

 SHRI  K  D  MALAVIYA  It  is  only
 a  beginning  of  the  process  and  I  hope
 once  this  ०  well  or  gas  well  is  com-
 pleted,  then  subsequent  processses  of
 our  help  or  co-operation  can  te  consi
 dered  for  which  we  are  readily  agree-
 able

 MR  SPEAKER  Quest'on  No  I9,
 Shri:  Shashi  Bhushan—absent

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILISERS  (SHRI  P  C
 SETH]  I  think  some  other  Member
 may  put  the  question  JI  have  been
 preparing  for  the  question  for  the
 whole  of  the  night  and  the  whole  of
 this  morning  without  engagements,
 and  now  I  am  very  much  disappoint-
 ed.  Government  and  Parliament  has
 spent  80  much  monay.

 MR,  SPEAKER:  I  am  कमाता,  We
 cannot  do  it  under  the  rules.
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 &....... ज  K.  LAKKAPPA:  Some  Mem-
 bers  are  absent.  There  are  in  portant
 questions,

 MR.  BPEAKER:  If  the  .wfembers  are
 not  present,  ६  cannot  help  it.

 SHRI  ्,  LAKKAPPA:  The  Speaker
 can  put  important  questions,  You
 have  80६  enormous  powers.

 MR.  SPEAKER:  I  am  vrepared  to  ac-
 cept  the  advice  provided  tte  Member
 is  present,

 Let  me  see  whether  any  other  hon.
 Member  is  present.  No.  The  Gvestion
 List  ig  over.

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Consultancy  Agreement,  with  Foreign
 Countries  for  Development  of  Offshore

 Areas

 *l0l.  SHRI  P.  M.  MEHTA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Govern-
 ment  are  considering  to  explore  possi-
 bilities  of  long  term  consultancy  agree-
 ments  with  advanced  countries  for
 the  development  of  offshore  areas  in
 India;  3

 (०)  whether  U.S.A,  France  and
 Britain  have  not  agreed  to  such  pro-
 Posals;  and

 (c)  whether  any  country  has  agreed
 to  help  India  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM

 —
 छू.  D.  MALAVIYA):  (a)  Yes,

 Ns  +f

 (9)  and  (ce),  Some  foreign  compa-
 nies  have  shown  interest  in  the  mat-

 It  ig  not  in  the  public  interest
 to  disofose  any  details  in  this  regard
 at  thie  stage.
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 भरीधों  को  कामनी  सहायता

 #103.  बनी  शंकर  दयाल  सिंह  :  क्या
 विधि,  म्थाय  ौर  कम्पनी  कार्य  मस्ती  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (क)  क्या  गरीबों  को  मुफ्त  कानूनी
 सहायता  देने  के  लिये  राज्यों  को  किसी  प्रकार
 की  आधिक  सहायता  दी  गई  है;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  झा कड़े  कया

 बिधि,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री
 धी  एच ०  कार  गोखले):  कि)  जी  नहीं  t

 (ख)  प्रश्नों  नहीं  उठता।

 Production  of  Nitrogenous  and  Phos-
 phatic  Fertilizers

 *105,  SHRI  K.  MALLANNA;:  दि. / !] ह
 the  Minister  of  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  present  installed
 Production  capacity  of  nitrogenous
 and  phosphatic  fertilisers  in  the  coun-
 try;  \

 (b)  whether  the  production  is
 enough  to  meet  the  present  fertilizer
 demand  in  the  country;  and

 (c)  ig  not,  the  steps  Government
 propose  to  take  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  ट
 SETHI):  (a)  The  present  installed
 capacity  for  the  production  of  ferti-
 lizers  is  2973  lakh  tonnes  of  nitrogen
 and  6.92  lakh  tonnes  of  P205.

 (b)  and  (c).  The  indigenous  pro-
 duction  of  fertilizers  during  1976-77

 ig  expected  to  be  29.5  lakh  tonnes  of
 nitrogen  and  48  lakh  tonnes  of
 P2058,  The  requirement  of  fertilizers
 for  the  year  ‘1976-77  as  estimated  by
 the  Ministry  of  Agriculture  is  26.5
 Iakh  tonnes  of  nitrogen,  6  lakh  tomnes
 of  P205  and  3.5  lakh  tonne,  of  potash.
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 Ag  the  total  quantity  af  fertilizers
 available  both  by  way  of  indigenous
 production  and  the  stocks  with  the
 manufacturers  ang  the  Central  Ferti.
 lizer  pool  at  the  beginning  of  the  year
 fall  short  of  the  estimated  require-
 ment  of  fertilizers,  arrangements  for
 adequate  imports  have  been  made  to
 meet  the  gap.  There  is  no  indigenous
 production  of  potassic  fertilizers  and
 the  requirements  thereof  are  met  en-
 tirely  through  imports.

 Kirpal  Singh  Committee  Report  on
 Railway  Security

 #107.  SHRI  P.  GANGA  REDDY:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Kirpal  Singh  Com-
 mittee  on  railway  security  and  pro-
 tection  has  submitted  its  report  to
 Government;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  of  the
 report?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI):
 (a)  Yes,  Sir

 (b)  The  salient  features  of  the  Re-
 port  are  improvements  in  the  orga-
 nisational  set  up  ang  co-ordination

 and  working  arrangements  of  the
 security  forces  viz,  Railway  Protec-
 tion  Force  under  the  control  of  the
 Ministry  of  Railways  ang  Govern-
 ment  Railway  Police  and  District
 Police  under  the  control  of  the  State
 Governments  to  make  them  more
 effective  in  ensuring  better  security
 of  the  passengers  and  the  property
 entrusted  to  the  Railways  for  trans-
 port  as  also  Railways’  own  property;
 enhancement  of  legal  powers  of  the
 Railway  Protection  Force  and  work-

 ing  of  the  commercial  de-
 partment  go  as  to  reduce  compensa-
 tion  claims.
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 Benletky  List  of  नेचडिव्स  of
 Ovurts  ie

 *109,  SHRI  A.  K.  KOTRASHETTI:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleas-
 eq  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 before  Government  to  maintain  a
 seniority  list  of  Judges  of  all  the
 High  Courts  in  India;  and

 (9)  whether  there  ig  280  a  pro-
 posal  to  transfer  the  Chief  Justices
 from  one  High  Court  to  the  other?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 H.  R,  GOKHALE):  (a)  There  is  no
 such  proposal,

 (b)  Under  article  222  of  the  Consti-
 tution,  the  President  may  after  con-
 sultation  with  the  Chief  Justice  of
 India  transter  a  Judge,  including  the
 Chief  Justice  of  a  High  Court,  from
 one  High  Court  to  another  Hich
 Court.  Recently,  two  Chief  Justices
 were  transferred.

 Means  to  check  Contents  of  LPG
 Cylinders

 *i2.  SHRI  N,  K.  SANGHT:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  consumers  of  LPG
 do  not  have  any  means  to  check  the
 contentg  of  gas  in  a  cylinder  that  is
 supplied  to  them;  and

 (b)  whether  Government  have  any
 machinery  to  check  the  contents  of
 LPG  in  each  cylinder  and  give  a  certi-
 ficate  to  that  effect  so  that  the  con-
 sumers  get  what  they  pay  for?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 (SHRI  छू,  D,  MALAVIYA):  (a)  and
 (b).  At  the  Liquified  Pétroleum  Gas
 {eooking  gas)  filling  plants,  the  cy-
 linders  are  filleg  according  to  weight
 on  the  filling  machines,  ‘The  cylin-
 ders  are  cross-checked  for  aécuracy
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 of  iting  and  sealed  before  being
 aent  out  to  the  retailers.  Checks  are
 aiso  wade  at  the  showreome  and
 godowns  of  the  dealers,  Further,  the
 weight  of  empty  cylinder  is  indicated
 on  its  body.  The  weight  of  LPG  in
 the  cylinder  can  be  checked  by
 weighing  it,  and  deducting  the  tare
 weight  therefrom.  The  weighing  of
 cylinders  can  be  got  done  at  the
 showroom/godown  of  the  dealer  in
 the  customer’s  presence,  if  so  desired.

 Prices  of  State  Trading  Corporation
 Drugs

 *i3.  SHRI  छू,  S.  CHAVDA:  Will  the
 Minister  of  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 fa)  whether  the  prices  of  drug  items
 imported  through  the  State  Trading
 Corporation  were  increased  by  Gov-
 ernment  in  April,  1978;

 (b)  whether  with  effect  from  April,
 2978  State  Trading  Corporation  has
 started  charging  revised  prices  but  no
 price  increases  have  been  allowed  to
 any  units  for  formulations  manufac-
 tureg  out  of  raw  materials  purchased
 from  State  Trading  Corporation;  and

 (c)  if  so,  reasons  for  the  same?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  Yes,  Sir.  Prices  of
 drug  items  importeq  through  the
 State  Chemicals  and  Pharmaceutical
 Corporation  of  India  were  revised  on
 an  interim  basis  in  April  976  and  on
 a  final  basis  on  Ist  August  ‘1976,  The
 revision  took  into  account  changes  in
 customs  duty  as  well  ag  changes  in
 cif,  prices.  In  some  cases  prices
 were  enhanceg  and  in  other  cases
 Prices  were  reduced.

 (b)  and  (ce).  Consequent  to  the
 revision  of  imported  drug  prices,  for-
 mulators  have  submitted  applications
 to  Bureau  of  Industrial  Cost  and
 Prices  for  revision  of  price  of  formu-
 lations  baseg  on  such  imported  drug.
 That  is  being  looked  into  by  the
 Bureau  of  Industrial  Cost  and  Prices
 as  per  fixed  formula.

 Work  on  Caloutts  Tube  Raltway

 "774  SHRI  R.  N.  BARMAN:
 SHRI  K.  M.  ‘MADHUKAR’:

 Wilk  the  Minister  of  RAILWAYS be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  work  on  the  Cal-
 cutta  Tube  Railway  is  proceeding  as
 per  schedule;  ang

 (b)  if  not,  reasons  therefor?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  ang  (b).  The  ori-
 ginal  schedule  to  complete  the  Fro. ject  by  979  has  had  to  be  re-
 viseq  due  to  the  constraint  in  resour-
 ces,  The  Planning  Commission  have
 indicated  that  only  limited  funds  will
 be  available  for  this  Project  in  the
 remaining  years  of  the  Fifth  Plan.
 It  ig  not  possible  to  make  any  forecast
 for  completion  of  the  Project  until
 a  clear  picture  ig  available  regarding
 the  resources  position  in  the  Sixth
 Plan.

 Indane  Gas  Dealerships  to  Unemploy-
 ea  Graduates

 115  SHRI  SHYAM  SUNDER
 MOHAPATRA:  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  priority  is  being
 given  by  his  Ministry  to  unemployed
 graduates  of  sound  financial  position
 in  granting  licence  of  Indane  gae@
 dealerships;  and

 (०)  if  80,  the  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 (SHRI  K.  D.  MALAVIYA):  (a)  and
 (b).  Under  its  Social  Objectives
 Scheme,  preference  is  being  given  by
 IOC,  amongst  other  eligible  categories,
 to  unemployed  engineers/gradustes
 also  in  selecting  dealers  for  Indane
 gas,
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 Proposal  4  declare  200  Netical  Miles
 ef  Coastal  Marine  Waters  of  Bay  of
 Bengal  and

 ween
 ag  Economic

 *116,  SHRI  P.  GANGADEB:  Will
 “the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to

 ~atate:

 (a)  whether  Government  propose  to
 declare  200  nautical  miles  of  the
 coastal  marine  waters  of  Bay  of

 ‘Bengal  and  Arabian  Sea  as  economic
 zone  laying  claim  to  all  fishing  and
 mineral  rights  within  it;  and

 (b)  if  so,  steps  taken  in  this  re-
 gard?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI  H.
 R,  GOKHALE):  (a)  Yes,  Sir,

 (9)  On  May  27,  1976,  Parliament
 amendeg  article  297  of  the  Constitu-
 tion  vesting  lands,  minerals  and  other
 things  of  value  underlying  the  terri-
 torial  waters,  the  continental  shelf
 and  the  exclusive  economic  zone  in
 the  Union  by  the  40th  amendment.

 Powers  have  been  taken  under  this
 amendment  to  specify  the  limits  of
 territorial  waters,  continental]  shelf
 and  the  exclusive  zone  by  a  parha-
 mentary  law  The  Bull  for  this  pur-
 pose  was  introduced  in  Rajya  Sabha
 on  (28-5-1978  and  passed  by  it  on
 10-8-1976_  Lok  Sabha  has  yet  to  pass
 it.  By  clause  7  of  this  the  limit  of
 the  exclusive  economic  zone  is  200
 nautical  miles  measured  from  the  ap-
 propriate  base  line  and  is  beyond  and
 adjacent  to  the  territorial  waters  of

 ‘India.

 Fertiliser  Units  producing  at  full
 Capacity

 *li9.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN:

 wa,
 the  Minister  of  CHEMICALS

 AND  FERTILIZERS  be  pleaseg  to
 atute  the  names  of  the  fertilizer  units

 AUGUST  nN  2G
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 which  are  fertilisers  to

 =
 full  capacity  and  these  which  ave

 है...  MINISTER
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  ह  C.
 SETHI):  Production  and  capacity
 ‘utilisation  of  nitrogen  and  phosphatic
 unity  during  the  year  1975-76  and
 during  the  period  April—July  1976  of
 the  current  year  are  given  in  state-
 ment  I  ang  statement  II  laiq  on  the
 Table  of  the  House.  [Placeq  in  Lib-
 rary.  See  No,  LT-2i26/76].

 Savings  due  to  eut  In  import  of
 Components  and  Spare  Parts

 *120,  SHRI  JAGANNATH  MIS-
 HRA  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Railways  have  effected
 substantial  cut  in  the  import  of
 components  and  spare  parts;  and

 (b)  if  so,  the  total  saving  on  this
 account  during  1975-767

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  MOHD,  SHAFI  QURESHI):

 (a)  and  (b)  Yes,  Sir  A  large  num-
 ber  of  items  which  had  hitherto  been
 imported  have  been  taken  out  from
 the  import  list  thus  effecting  a  saving
 of  foreign  exchange  to  the  tune  of
 Rs  5  crores  (approximately)  during
 1975-76.  The  net  effect  of  this  mea~
 sure  will,  however,  be  known  in  two
 year’s  time.

 Suburban  Railway  facilities  between
 Burdwan  and  Asansol  and  etWeen

 Durgapur-Ranigan}  ang  Asensol

 842  SHRI  SAROJ  MUKHERJEE:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  leng  standing
 demand  of  the  local  passengers,  mer~-
 chants  end  public  to  introduce  all
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 (b)  if  go,  how  and  when?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  and  (b).  A  fast
 morning/evening  express  between
 Howrah  ang  Asansol  for  daily  pas~
 sengers  has  been  introduceqg  from
 14-8-76,  At  present  there  is  no  other
 proposal  to  provide  shuttle  trains.

 Production  by  Pimpri  Drag  Unit

 848.  SHRI  ANANTRAO  PATIL:
 ‘Will  the  Minister  of  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Pimpri,  a  sick  plant
 of  Hindustan  Antibiotics  Ltd.  has
 recovered  in  the  first  half  of  976
 and  made  profit  during  the  quarter of  January-March,  1976;

 (b)  whether  the  Japanese  strain
 and  technology  have  been  introduced

 Since  April,  976  and  that  have  resul-
 ted  in  increase  in  production;

 (c)  has  the  expansion  programme made  its  start  and  when  js  it  likely to  be  completed:  ang

 (a)  what  is  the  amount  sanctioned for  the  new  Project  and  what  i,  the
 Scope  of  additional  employment?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS

 Antibiotics  Ltd.  during fat  halt  of  078  hag  improved  pd

 derably  ay  compareg  to  the  produc.
 tion  during  the  same  period  of  ‘1975,
 The  working  results  during  the  quar-
 ter  January-March,  976  have  resul~
 ted  in  a  surplus  for  the  first  time
 during  the  past  three  years,

 (b)  The  Japanese  strain  ang  tech-
 nology  have  been  introduceg  since
 April,  976  ang  this  has  improved  the
 productivity  considerably.

 (c)  The  company  have  submitted
 »to  the  Government  a  number  of

 schemes  for  expansion/diversification
 during  the  Fifth  Plan  period,  The
 Company  will  start  implementing
 these  schemes  as  soon  as  they  have
 received  the  approval  of  Government,

 (9)  The  Planning  Commission  have
 made  a  revised  allocation  of  Rs
 948.60  lakhs  for  the  expansion/diver~
 sification  of  projects  of  Hindustan
 Antibiotics  Ltd,  during  the  Fifth  Plan

 period.  The  company  anticipate  that
 these  schemes,  when  implemented,
 woulg  provide  additional  employment
 opportunities  to  the  extent  of  3280
 persons.

 भुसावल  तथा  झाँसो  डिवीजनों  में  मुझ त्ति ली/

 अर्खास्तगों  के  झा देशों  का  वापस  लिया  जाना

 844.  श्री  गंगा  चरण  दीक्षित  :  क्या  रेल

 मलती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  रेलवे

 हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  भुसावल'  तथा  झांसी

 डिवीजनों  में  पास  किये  गये  मुरत्तिब  भोर

 बर्खास्तगी  के  कितने  आदेश  वापस  लिये

 गये  हैं?
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 फैल  अंधा सन  में  उफ-  मंदी  (ait gar  सलाह)

 नटुसावल  महल  शाखी  |  ॥. 1
 जिसमें.  पत्रिका

 का  रखाना,  झांसी
 शामिल  है

 (i)  निलम्बित  किये  गये  कर्मचारियों की  सच्चा  97  454

 (ai)  उपरोक्त  (j)  में  स ेकाम  पर  वापस  लिए  गये  करे-
 ऋषियों  को  सदस्य  .  -  .  97  442

 (iii)  wearer  fier at  हिंदी  गये  कर्मचारियों  की  संख्या  .  46  66

 (iv)  उपरोक्त  (iij)  में  से  काम  पर  वापस  लिए  गये  कर्म-
 चोरियों  की  सख्या  4l  59

 अटारी  स्टेशन  पर  किये  गधे  नये-नये  निर्माण
 कार्यों  का  स्वरूप

 845.  को  भागीरथ  भवर  क्या  रल
 न  ०६

 फी मन्नी  यह  बताने की  कृपा  कर गे  कि

 (क)  भारत-पाक  रेल  मार्ग  के  अटारी
 स्टेशन  पर  ब्र्भी  तका  किस-किस  प्रकार  के
 नये  निर्माण  काय  हुए  है  कौर  उन  पर  भ्र नुमा नत
 कितनी  धनराशि  खच  हुई  है  तथा  कितनी  शौर
 खर्च  की  जायेगी,

 (ख)  क्‍या  इन  दोनों  देशो  के  बीच  यात्रा
 करने  वाले  या त्ति यो  के  लिये  प्रकासो  स्टेशन  पर
 विश्राम  एवं  ठहरने  की  कोई  विशेष  व्यवस्था
 को  गई  है,  कौर

 (ग)  इस  वर्ष  भारत  और  पाकिस्तान
 के  बीच  कितनी  नाडिया  चलाये  जाने  का
 विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-स्त्री  थी  बूटा
 सिह)  (क)  इण्डो-पाक  रेलवे  लाइन  के
 अटारी  रेलवे  स्टेशन  पर  निम्नलिखित  नये
 निर्माण  कार्य  किये  मये  है  --

 (i)  कतार  यात्री  प्लेटफार्म  की
 व्यवस्था  |

 (ii)  फ्लश  टाइप  शौचालय  को
 व्यवस्था  |

 (ili)  बाड़  की व्यवस्था

 (iv)  कार्यालय  तथा  स्टेशन  पर
 फर्नीचर  की  व्यवस्था  |

 (५)  पानी  की  सप्लाई  के  लिये
 अतिरिक्त  दयूबवल  की
 व्यवस्था  4

 (vi)  स्टेशन  को  इमारत  के  पहुंच
 सड़क  में  सुधार।

 वाटर  दूसरों,  विनती  तथा  पंचों  शादी

 की  व्यवस्था  सहित  इस  सभी  गये  निर्माण

 £
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 wat  पर  होने  काला  भनुस्तस्ति  खर्च  भोर
 प्रस्तावित  खर्च  00  लाख  रुपये  है।

 खि)  जी  हां!

 (ग)  ब  लाहौर  कौर  प्र मुत सर  के
 बीच  एक  जोडी  सवारी  गार्ड'  चलायी  जा  रही
 है  ।  इस  समय  कोई  अन्य  प्रस्ताव  नही  है

 सौीरासउ,  आउट  देती  के  विदा  मामला

 846.  डा०  लक्ष्मीनारायण  गॉड:
 क्या  रेल  मन्त्री  शनसा  और  सीता गऊ
 रेलवे  आउट  एजंसियों  द्वारा  घोटाले  के  बारे  में

 27  अप्रैल,  976%  पता  साकित  प्रश्न'  संख्या
 260]  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मांगे  बताने  की

 कप्पा  करेगे  कि

 (क)  क्या  सोनाली  प्रा उठ  एजेन्टों  के
 विरुद्ध  चन  रहे  मामले  को  इस  बच  निर्णीत
 किया  जा  चुका  है,  और

 (ब)  यदि  हा,  तो  उसे  पर  दिए  गए
 निर्णय  ="  संक्षिप्त  विवरण  क्या  है  ?

 रेल कल:  में  उपमंत्री  श्री  बता
 सिह)  (क)  झोर  (ख)  यह  महिला  प्रभी
 स्तथरापालय  में  चल  रहा  है  चार  व्यक्तियों  का
 चालान  करके  उन्हें  ज्यडिशियल  मजिस्ट्रेट,
 मड सोर  की  अदालत  में  पेश  किया  गया  है
 जिन  सोता  झा तट  एजेंसी  का  एक  लिपिक,
 सीता मऊ  आउट  एजेंसी  का  शलीक  और
 मानता  आउट  अजेय।  गा  उदार  शमिल  हूँ
 और  यह  गमला  1  न्‍्यायाध्रीन  है  tv

 air  रेन्  के  अध्यक्ष  डीबोयर  में  चाय  स्टाल,

 गालियां  तथ'  बक  स्टाल

 847.  श्र!  हुक्म  पद  कड़ बाय  :  क्‍या
 रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  मध्य  रेलवे  के  बम्बई  डिवीजन
 की  सेम  लाइनों  कथा  लोकल  रजानो  पर  इस

 392  LS—2,
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 समय  चाय  स्टालों,  ट्रालियों  कौर  बुक-स्टालों
 की  सख्या  कितनी  हे,  कौर

 (बे)  जित  लागों  को  ऐसे  स्टार  और
 ट्रालियां  दी  गई  है  उन  ये  हरि  पी,  भ्रादिवासियो
 शोर  छड़ी  जाप यों  ,  व्यक्तियों  की  साया
 कितनी  है  ?

 गे नम दल  के  ज्वर  (श्री  टा
 सिह)  (क)  मध्य  रेलवे  +'  बम्बई  मण्डल  से
 मध्य  लाइनों  पर  इस  समय  चाप  की  58  स्थान,
 चाय  की  5  ट्राल था,  4  पुस्त--स्टाल  और  2

 पुस्तक  ट्रालियां  हैं।  बम्बई  मण्डल  की  स्थानीय
 लाइनों  पर  चाय  की  62  स्टाल  और  33  पुस्तक
 स्टाल  है  dT

 (a)  अनुसूचित  जाति  ५  व्यक्तियों
 को  चाय  की  7  स्टाल  आवंटित  किये  गये  है  ।

 Proposal  to  upgrade  Kalka  and
 Simla  Stations

 848.  PROF.  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  proposal  to  up-
 grade  the  Railway  Stations  at  Kalka
 and  Simlg  Ip  under  the  consideration
 of  Government;  and

 (b)  jf  so.  the  date  by  which  the
 decision  is  likely  to  be  taken  in  this
 tegard?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Licence  for  production  of  Hostralen

 849.  SHRI  VAYALAR  RAVI,  Will
 the  Mimster  of  PETROLEUM  be
 pleaseg  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  applications  for  licences
 to  produce  Hostalen,  high  density
 polyethylene  in  the  country;  and
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 (b)  if  so,  whether
 been  given  to  any  firm?

 sanction  has

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI)-  (a)  and
 (b).  The  Government  received  an  appli-
 cation  from  Messrs  E.I.D,  Parry  for
 manufacture  of  50,000  tonnes  per  an-
 num  of  high  density  polyethylene
 based  on  natural  gas.  The  applica-
 tion  lacked  necessary  details  regard-
 ing  financing  and  viability  of  ‘the
 project  and  was  not  considered  for
 approval.

 Oi  exploration  in  Uttar  Pradesh

 850.  SHRI  R.  K.  SINHA:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  be  pleased
 to  state  whether  there  is  any  propo-
 sal  for  off  exploration  in  Uttar  Pradesh?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  Yes,
 Sir,  The  ONGC  proposes  to  undertake
 drilling  at  Parewa  in  Bareilly  district
 ang  at  Puranpur  in  Pilibhit  dictrict.

 Proposa]  to  connect  Patna  with
 Madra,  via  Tatanagar

 85  SARDAR  SWARAN  SINGH
 SOKHI:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  ther,  is  any  proposal
 to  connect  Patna,  Capita]  of  Bihar
 State,  with  Madras  via  Tatanagar
 (Jamshedpur)  by  another  fast  ex-
 press  Train  in  the  near  future;  and

 (b)  if  80,  by  when?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  ang  (b).  No,
 not  go  far.

 AUGUST  wm  978

 सुजक्शरचुर  रक् विल  £..., अ  ere  के  अहाते

 ,  के  लिपे  मापी  गई  बताती

 852.  जी  चिश्ती  सिन:  क्या  रेल  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क)  क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  मोतीहारी
 और  सागोली  से  होकर  जाने  वाली  मुजफ्फरपुर
 से  रक्सौल  तक  रेलवे  लाइन  को  बडी  लाइन
 में  बदलते  के  लिये  योजना  झ्रायोग  से  4राशि
 की  मांग  की  है;  कौर

 (ख)  यदि  हा,  तो  इस  पर  योजना
 आयोग  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  बंगाली  में  उप  १४.  (शो  ह द  भि)
 (क)  जी  हा  ।

 (ख)  योजना  आयोग  ने  अभी  तक
 इस  प्रस्ताव  की  स्तरों  क्त  नही  दो  है  ।

 Foreign  contract  bagged  by  RITES

 853.  SHRI  DHAMANKAR;
 SHRI  SHYAM  SUNDER

 MOHAPATRA-

 Wil]  the  Minster  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  foreign  Railway
 contracts  have  so  far  been  bagged  by
 our  Rai]  India  Technica)  and  Econo-
 mic  Services;

 (b)  which  are  the  countries  which
 have  awarded  these  contracts;  and

 (c)  what  is  the  value  of  each  con-
 tract  and  what  are  the  projects  for
 which  these  contracts  have  been
 secured?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  to  (c),  A  state-
 ment  giving  the  requireg  information
 as  enclosed,
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 Statement

 Nanse  of  Value  of the  Nature  of  assignmert  Current  Status

 the  ry  IKRETES. try  tothe ¥
 (Rs.  in  lakh)

 Syria  24-75  Preliminary  feasibility-cum-cost  survey  Project  completed  and
 together  with  economic  study  of  three  feport  submitted  to
 new  railway  lines—  the  Syrian  Railway  au-

 thorities.
 (a)  Deir-Ez-Zor-Palmyra
 (b)  Deir-Ez-Zor-Abu  Kamal
 (c)  Latakia  and  Tartus.

 Yran  .  2r-4§  Preliminary  feacibility-cum-cost  study  Project  completed  a  nd  re-
 of  a  new  railway  line  between  port  submitted  to  Im-
 Kerman  and  Shurgaz.  perial  Govt.  of  Iran.

 Tran  .  Cost  plus  Upgradation  of  existing  line  between  RITES’  team  of  experts
 overheads  Mirjaveh  and  Zahedan.  has  gone  there  to  study

 the  line  and  prepare
 their  report.

 Zare  6  8  7  Secondment  of  Railwav  experts  and  9  experts  are  _  already
 provide  neccssary  back-up  services  functioning  in  Zaire  and
 on  consultancy  basis  3  more  are  due  to  leave

 shortly.
 Ghana  .  6:0  Study  of  the  existing  railway  system  6  experts  are  scheduled

 for  formulation  of  recommen  dations
 with  a  view  to  improve  the  operating
 efficiency  of  maintenance  «tandards.

 to  leave  for  Ghana  as
 soor  as  iritial  advance
 remittance  3  received

 Phosphatic  Fertilizer  Plant  near
 Mangalore  Port

 854.  SHRI  ए,  8.  SHENOY:  Will
 the  Minister  of  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  please  to  state:

 (a)  whether  a  licence  has  been
 issueq  for  commissioning  ag  phospha-
 tie  fertilizer  plant  near  New  Manga-
 lore  Port;

 (b)  if  so,  the  names  of  parties  uti-
 lizing  the  licence;  ang

 (c)  whether  permission  for  com-
 missioning  the  plant  had  been  refus-
 ed  earlier  to  a  party  on  the  ground
 that  the  plant  would  cause  water
 pollution?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHPI  P.  C.
 SETHI):  (a)  ang  (b).  A  letter  of
 intent  was  issued  in  974  to  the  Kar-
 nataka  State  Industria]  Investment

 and  Development  Corporation  for  set-
 ting  up  phosphatic  capacity  at  Manga.
 lore;  the  letter  of  intent  has  since
 lapsed.  Applications  have  been  re-
 ceived  from  8  private  party  support-
 ed  by  the  Karnataka  Government  and
 from  Mangalore  Chemicals  and  Ferti-
 lizers  Ltd.  for  setting  up  phosphatic
 fertilizer  capacity  near  Mangalore
 ang  are  under  consideration.

 (c)  No,  Sir.

 Titanium  Dioxide  Pigments  Project

 855.  SHRI  A  K.  GOPALAN:  Will
 the  Minister  of  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Union  Government  has
 approved  the  proposal  made  by  the
 Kerala  Government  for  Titanrum
 Dioxide  pigments  project;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  of  the
 project?



 39  Written  Anewers

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  (SHRI  C,  P.  MAJHT):
 (a)  Yeg  Sir  Two  proposals  have been  approved.

 (9)  1—My/s.  The  Kerala and  Metals  Ltd.,  Quilon  a  Govern- ment  of  Kerala  undertaking  were
 Branteg  8  Letter  of  Intent  Oy  15.6-74 for  the  manufacture  of  48,000  tonnes of  Titanium  Dioxide  per  annum  on the  basis  of  maximum  utilisation  of
 Plant  ang  machinery  subject  to  the
 following  conditions: —

 Minerals

 .  The  neeq  for  ang  the  terms  of
 foreign  collaboration,  if  any,  shall
 be  settled  to  the  satisfaction  of  the
 Government,

 2.  The  arrangements  for  the  im-
 port  of  plant  and  machinery  shall be  settled  to  the  satisfaction  of  the
 Government  of  India.

 3.  The  manufacture  of  Titanium
 Dioxide  will  be  by  the  Chloride  pro- cess,

 M/S  Kerala  Minerals  ang  Metals have  submitteg  a  foreign  collabora-
 tion  proposal  also  to  implement  the
 project  to  the  annual  capacity  of
 22,000  tonnes  in  tne  first  phase,  which
 is  under  consideration  of  the  Govern-
 ment.

 2.  Besides  the  above,  M/S,  Travan-
 core  Titanium  Products  Ltd,  Triven-
 drum  a  public  sector  undertaking
 under  the  Kerala  Government  who
 already  hold  a  licence  for  manufac-
 ture  of  24,500  tonnes  of  Titanium
 Dioxide  per  annum  were  also  granted
 a  letter  of  intent  on  29-7-72  to  estab-
 lish  a  Titanium  Complex  comprising
 twelve  items,  including  Titanium
 Dioxide  to  the  extent  of  15,000  tonnes
 per  annum  via  Chloride  route,  sub-
 ject  to  the  following  conditions:

 i.  The  term  of  foreign  collabora-
 tion  would  be  settleq  to  the  satis-
 faction  of  the  Government.

 2.  Import  of  Capital  Goods  would
 be  allowed  in  accordance  with  the
 procedure  in  vogue  and  subject  to
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 the  satisfaction  of  the  Government.
 Such  equipments  woulg  be  impor- ted  strictly  in  keeping  with  the
 capacity  proposed  to  be  licenced.

 8.  The  firm  woulg  contact  the
 Department  of  Atomic  Energy  to
 secure  technical  know-how  neces-
 sary  for  the  production  of  Tita-
 nium  Dioxide  etc.

 Foreign  Collaboration  to  produce
 Synthetic  Rutile  using  effluents  from
 their  existing  plant  in  the  first  phase
 of  implementation  of  project  hag  also
 been  approved  on  1-12-75,  The
 manufacture  of  Titanium  Dioxide  pig-
 ments  from  Synthetic  Rutile  via
 Chloride  route  wil]  be  in  the  second
 phase,

 Advisory  Counci  for  Institute  of
 Petroleum  Exploration

 836.  DR  RANEN  SEN:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  be  pleased
 to  state:  ,

 (a)  whether  an  Advisory  Council
 for  the  Institute  of  Petroleum  Explo-
 ration  has  been  constituted;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  mem.
 bers  and  subjects  to  be  discussed  by
 the  Advisory  Council;  ang

 (c)  whether  the  Advisory  Council
 will  also  keep  track  of  qualified  en-
 gineers  who  could  be  employed  gain-
 tully?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)
 Yes,  Sir,

 (b)  The  Advisory  Council  has
 been  constituted  to  (i)  render  advice
 on  research  and  development  pro-
 grammes  of  Institute  of  Petroleum
 Exploration  ONGC,  (ii)  make  sugges.
 tions  for  application  of  results  of  re-
 search  leading  to  development  of  new
 concepte  in  the  natural  sciences,  and
 (iil)  consider  any  other  matter  that
 may  he  referred  to  it  mainly  connec-
 ted  with  the  Research  ang  Develop-
 ment  programmes  of  the  Institute  of
 Petroleum  Exploretion.
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 Names  of  the  members  of  this
 Council]  are:

 L  Shri  C.  Karunakaran,  Officer
 on  Special  Duty,  ONGC,

 2.  Dr.  Hari  Narain,  Director,
 HGRI,  Hyderabad.

 3.  Shri  M.  V.  A.  Sastry,  Director,
 Palacontology  and  Stratigraphy
 Division,  GSI,  Calcutta.

 4.  Dr,  K,  Naha,  Prof.  of  Geology,
 Indian  [Institute  of  Technology,
 Kharagpur.

 5.  Dr.  8.  K,  Sahu.  Prof,  of  Geo-
 logy,  Indian  Institute  of  Techno-
 logy,  Powai,  Bombay,

 6.  Dr.  8.  2.  Qasim,  Director,  Na-
 tional  Institute  of  Oceanography,
 NIO,  Post  Office,  Doona  Paula
 (Goa),

 7.  Dr.  8,  6.  Deshpande,  Head  of
 Department  of  Geology,  University
 of  Poona,

 a  Dr.  Jagdish  Shankar,  Director,
 University  Grants  Commission,  New
 Delhi.

 9.  Shri  S.  N.  Talukdar,  Director,
 Institute  of  Petroleum  Exploration,
 ONGC,  Dehradun.

 10,  Shri  V.  V.  Sastri,  Director
 (पर  &  D),  IPE  ONGC,  Dehradun.
 (c)  No,  Sir.

 New  Drug  Policy
 857.  SHRI  RAJA  KULKARNI:  Will

 the  Minister  of  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state
 whether  Government  have  finalised
 and  approved  new  drug  policy  and  the
 Tole  of  the  foreign  drug  companies?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  The  Hathi  Committee  in
 their  report  has  made  recommenda-

 tions  on  the  various  facets  cf  the
 drugs  industry.  Keeping  in  mind  these
 recommendations  and  other  factors,
 Government  is  in  the  process  of  fram-
 ing  a  new  drug  policy  which  will  also
 cover  the  role  of  the  foreign  drug
 companies,
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 Survey  for  New  Railway  Lines

 858.  SHRI  K.  SURYANARAYANA:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  large  number  of  sur-
 veys  are  under  way  for  new  railway
 lines  in  various  parts  of  the  country;
 and

 (b)  if  so,  the  progress  of  such  sur-
 veys  in  various  States?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes.

 (b)  A  statement  ts  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-27/76,]

 New  Railway  Lines  between  Jagadhri
 and  Ponta  and  from  Jagadhri  to

 Chandigarh
 859.  SHRI  RAM  PRAKASH:  Will

 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  any  survey  has  been
 conducted  for  laying  railway  lines  bet-
 ween  Jagadhri  and  Ponta  and  from
 Jagadhri  to  Chandigarh;  and

 (b)  if  80,  amount  spent  on  this  sur-
 vey  and  the  tentative  date  for  the
 commencement  of  the  work?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes.

 (b)  The  cost  of  the  survey  between
 Jagadhri-Ponta  Sahib  Rajban  was
 Rs.  4.96  lakhs  and  the  cost  of
 survey  between  Jagadhri-Chandigarh-
 Ludhiana  was  Rs.  5.82  lakhs.  Both
 these  projects  were  not  found  to  be
 viable  on  financial  considerations.

 ,Due  to  unremunerative  nature  of  the
 project  and  the  very  limited  availa-
 bility  of  resources,  it  is  not  proposed
 to  take  up  the  projects  at  present.
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 Proposal  for  Setting  up  Fertilizer
 Plants  during  next  ten  years

 960.  SHRI  8.  9,  NAIK:  Will  the
 Minister  of  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  locations  of  the
 fertilizers  plants  proposed  to  be  set  up
 in  India  during  the  coming  one  decade;
 and
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 (b)  which  are  the  countries  that
 will  collaborate  in  the  setting  up  of
 these  fertilizer  plants?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  The  following  projects
 are  under  implementation  at  the  loca-
 tions  shown  against  them:—

 Nam  of  the  Project

 Fertilizer  Corporation  of  India  Limted

 (7)  Talcher

 (2)  Ramagundam

 (3)  Haldia

 (4)  Korba  डे  .

 (5)  Sindri  Ratioralisation

 (6)  Sindr:  Modernisation  ‘

 (7)  Nangal  Expansion

 (8)  Trombay  IV  Expansion

 (9)  Trombay  V  Expansion

 Fertilizers  and  Chemicals,  Travancore  Limited.

 (10)  Cochin  Phase—II

 (rr)  Madras  Fertilizers  Ltd..  (Expansion)

 National  Fertilizers  Ltd.

 (12)  Panipat.  °  &

 (13)  Bhatinda  दर  नि
 (14)  IFFCO—Phulpur  नि  .  .

 Loettion  /State

 oo  Orissa

 .  Andhra  Pradesh

 West  Bengal
 .  Madhya  Pradesh

 Bihar

 Bihar

 Punjab

 Maharashtra

 -  Maharashtra

 Kerala

 है  Tamil  Nadu

 Haryana

 ‘.  Punjab
 .  Uttar  Pradesh

 (15)  Maharashtra  Co-operative  Chemicals  &  Fertilizers,  Tarapur  Maharashtra

 (16)  G.S.F.C.  (Expansion)  ‘  Gujarat

 In  addition,  the  following  projects  have  been  approved  for  implementationin  principle:
 i.  Kota  (Expansion)
 2.  Kakinada  Project

 3.  Mathura

 4.  Paradeep

 Rajasthan

 Andhra  Pradesh

 U.P.

 .  Orissa
 ‘tininmissacansisaaal
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 (b)  No  foreign  collaboration  is  en-
 visaged  in  the  implementation  of  these
 projects.  However,  import  of  equip-
 ment  and  services  would  be  made  from
 the  best  possible  source  using  appro-
 priate  credits,

 est  सावों  (राजस्थान)  से  रतलाम
 तक  नई  रेलवे  लाई

 ‘861.  भरी  हितो  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  दर्पा  करेगे  कि

 (क)  बपा  राजस्थान  ये  बड़ो  साद डो

 से  रतलाम  जमीन  तक  नई  रेलवे  लाइन

 बिछाने  के  लि4  सर्वेक्षण  काय  कई  वर्ष  पहले

 पुरा  कर  लिया  गया  था,

 खि)  यदि  हा,  तो  उस  सर्वेक्षण  पर

 कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  कौर  उसका  क्या

 नतीजा  निकला  ,

 (ग)  यह  रेलवे  लाइन  बिछाने  का  कार्य

 कब  तक  आरम्भ  हो  जाएगा,  और

 (घ)  इस  सम्पूर्ण  परियोजना  पर  कुल
 कितनी  धनराशि  खर्च  होगा  ?

 रेल  प्रश लय  में  उप प्री  (थी  बटा  सि):
 (क)  जी  नहीं  1

 (ख)  से  (घ)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 Freight  Concession  to  Sitar  Makers  ot
 Miraj  (South  Central  Railway)

 862.  SHRI  ANNASAHEB  GOT-
 KHINDE:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  question  of  grant-
 ing  concessions  in  freight  on  sitars  for

 sitar  makers  of  Miraj  is  being  re-
 peatedly  raised  for  the  last  few  years:

 (b)  whether  during  his  recent  visit
 to  Miraj,  South  Central  Railway,  the
 Minister  of  State  for  Railways  was
 apprised  of  the  injustice  that  was
 being  done  in  the  matter;  and

 (c)  af  30,  what  concrete  steps  are
 being  taken  to  solve  the  problem  and
 relieve  the  Sitar  makers  of  the  undue
 freight  burden?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes

 (b)  The  giter  manufacturers  have
 further  represented  that  they  should
 be  allowed  to  carry  sitar  bundles  as
 luggage  alongwith  them  in  the  com-
 partments  which  should  be  charged
 at  parcel  rates  on  the  basis  of  actual
 weight  and  not  at  luggage  rates  on
 computed  weght  arrived  at  by
 measurement.

 (c)  The  manufacturers  of  sitars  at
 Miraj  have  already,  in  relaxation  of
 the  extent  rules,  been  permitted,  as  a
 very  special  case,  to  book  one  instru-
 ment  per  ticket  to  be  carried  with
 passenger  himself  on  payment  of
 luggage  charges  on  its  computed
 weight  by  measurement  after  allowing
 the  normal  free  allowance.

 On  a  further  representation,  the
 Govt  have  again  decided,  as  a  special
 case,  that  in  cases  where  four  sitars
 are  bundled  together,  the  weight
 should  be  reckoned  on  the  total  volume
 (and  not  separately  on  each  sitar)  or
 on  actual  weight,  whichever  is  higher,
 and  charges  recovered  after  allowing
 the  normal  free  allowance  In  such
 cases,  however,  the  bundled  sitars  are
 required  to  be  properly  crated  and
 carried  in  the  brake-van  with  a  view
 to  avoiding  inconvenience  to  other
 passengers  in  the  compartment.  It
 would  thus  be  observed  that  certain
 concessions  have  already  been  allowed te  the  trade.
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 Runping  of  New  Dethi-Mangalore
 Cochin  Jayanti  Janata  from

 Trivandrum

 864.  SHRI  C.  H. MOHAMMED
 KOYA:

 SHRI  N.  SREEKANTAN  NAIR:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 run  the  New  Delhi-Mangalore-Cochin
 Jayanti  Janata  Express  from  Trivan-
 drum  after  commissioning  of  the  Tri-
 vandrum-Quilon  broad  gauge  line;  and

 (b)  if  go,  the  salient  features  there-
 of?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGIi):  (a)  and  (b).  Immedi-
 ately  after  opening  of  Quilon-Erna-

 kulam  Broad  Gauge  line,  the  speed
 on  the  newly  iaid  track  will  be  low.
 Extension  of  3/i32  Nizamuddin-
 Mangalore/Cochin  Jayanti  Janata
 Express  to  and  from  Trivandrum
 Central  can  only  be  considered  when
 the  speeq  is  increased  and  additional
 maintenance  facilities  are  developed
 at  Trivandrum,

 Manufacture  of  Drugs  by  Mis.  Ciba
 Geigy,  Ciba  Atul  ang  Atul

 865.  SHRI  NANUBHAI  N.  PATEL:
 Will  the  Minister  of  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  M/s.  Ciba  Geigy  Ciba
 Atul  and  Atul  manufacture  drug  in-
 termediates  in  such  a  way  that  none
 of  them  is  producing  upto  the  final
 stage;  and

 (b)  if  so,  particulars  of  their  inter-
 related  activities,  names  of  items  pro-
 duceq  and  supplied  to  others,  quan-
 tities  supplied  during  the  past  three
 years  and  prices  charged?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  and  (b).  This  matter  is
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 under  enquiry  with  the  MRTP  Com.
 mission  on  an  application  filed  by  the
 Registrar  of  Restrictive  Trade  Agree-
 ments.

 Consultancy  deal  with  a  French
 Company

 886.  SHRI  D.  B.  CHANDRA
 GOWDA:

 SHRI  p.  K.  PANDA:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  g  team  of  French
 Company,  C¥FP.,  visited  India  and
 held  qiscussions  with  the  concerned
 authoritieg  recently;  and

 (b)  whether  the  French  Company
 has  offered  package  consultancy  on
 production  and  development  of  Bom-
 bay  High  region?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (७)
 Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 Oil  Exploration  in  Rajasthan

 667.  SHRI  YAMUNA  PRASAD
 MANDAL:  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  progress  has  been
 made  to  explore  oil  in  Rajasthan;
 and

 (b)  if  so,  the  broad  feature  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  and
 (b).  ONGC  has  so  far  drilied  5  wells
 on  five  structures  in  Rajasthan.  Ex-
 cept  for  a  small  gas  find  at  Manhera
 Tibba  which  was  not  of  commercial
 significance,  no  Hydro  carbons  have
 so  far  been  found  in  Rajasthan.
 Presently  drilling  is  going  on  at
 Bhuana  the  sixth  structure.
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 Use  of  Saloons/Inspection  Carriages

 868.  SHRI  R,  P.  YADAV:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  what  is  the  criteria  for  attach-
 ing  saloons  or  inspection  carriages  to
 different  trains;

 (b)  how  many  saloons  have  been
 attached  to  traing  at  Delhi  Junction
 and  New  Delhi  Junction  during  the
 Jast  six  months  together  with  the
 particulars  of  trains;  and

 (c)  the  officers  using  these  saloons
 with  dates  and  the  type  of  saloons?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  While  saloons
 are  attached  to  various  trains  for  Min-
 isters  of  Central  Government,  Gover-
 nors  of  States,  other  Indian  and
 Foreign  Dignitaries  and  High  Govern-
 ment  Officials  for  their  official  tours,
 the  Inspection  Carriages  are  attached
 for  all  Gazetted  Officers  of  the  Rail-
 ways  for  their  inspection  of  the  work-
 ing  of  the  Railways.  The  use  of  these
 carriages  for  Railway  Officials  is  for
 functional  purposes  only,  such  as  when
 they  are  required  to  go  out  on  duty
 for  inspection;  these  serve  as  ‘office  on
 wheels’  and  provide  facility  for  the
 officer's  stay.  These  saloons/inspec-
 tion  carriages  are  not,  however,  allow-
 ed  to  be  attached  to  Janata  trains  and
 tertain  nominated  important  trains.

 (0)  and  (c).  8  statement  is  laid
 on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No,  L'T-28/76I.

 Produetion  of  Drug  Formulations  by
 Foreign  Drug  Companies  without

 Industrial  Licences
 869.  SHRI  8  M.  SOLANKI-  Will

 the  Minister  of  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  number  of  foreign
 Companies  like  Glaxo,  Pfizer,  May  &
 Baker,  Sandoz  and  Abbot  are  pro-
 ducing  number  of  drug  formulations
 without  industrial  licence;

 (b)  if  so,  particulars  of  items,  their
 sales  during  last  three  years  for  these
 itemg  and  the  authority  responsible
 for  allowing  the  import  of  raw  mate-
 rials;  and

 (०)  the  action  Government  propose
 to  take  against  these  companies?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  to  (c).  No  instance  of
 manufacturing  any  formulation  with-
 out  an  industrial  licence  or  approval
 by  M/s.  Glaxo,  Pfizer,  May  and
 Baker,  Sandoz  and  Abbot  has  come  to
 the  notice  of  the  Government  during
 the  last  three  years.  Any  such  _in-
 stance  which  will  come  to  the  notice
 or  wich  may  be  brought  to  the  notice
 of  Government  will  96  suitably  in-
 vestigated  and  dealt  with  in  accor-
 dance  with  the  law.

 Projects  for  New  Railway  Lines  Ex-
 tension  of  Rail  Lines  and  Conversion

 of  MG  to  BG  Lines  in  Kerala
 (Southern  Railway)

 870.  SHRIMATI  BHARGAVI  TH-
 ANKAPPAN:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  particulars  of  the  main  projects
 which  are  in  hand  ang  under  consi-
 deration  of  Government  for  the  cons-
 truction  of  new  railway  lines,  exten-
 sion  of  railway  lines  and  for  convert-
 ing  metre  gauge  into  broad  gauge
 lines  in  the  State  of  Kerala  on  South-
 ern  Railway;

 (b)  the  progress  of  these  projects;
 and

 (c)  when  will  they  be  completed?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  to  (c).  Work  is
 in  progress  in  respect  of  the  following
 Railway  projects,  falling  partly  or
 wholly  in  the  State'of  Kerala.  The
 present  position  in  respect  of  these
 projects  is  indicated  below.
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 l.  BG  railway  line  from  Tirunelveli
 to  Trivandrum  vie  Nagercoil]  with  a
 branch  line'  to  Kanyakumari—i60
 kms.

 Construction  work  is  already  in
 progress.  The  overall  physical  pro.’
 gress  is  35.5  per  cent.  In  view  of  the
 very  limited  availability  of  funds  for
 the  construction  of  new  rail  links,  the
 project  is  now  likely  to  be  completed
 by  1980.

 2.  Conversion  of  MG  line  into  BG
 from  Ernakulam  to  Trivandrum—
 22]  kms.

 Conversion  work  on  the  project  is
 already  in  progress  and  the  overall
 progress  is  92  per  cent.  The  section
 from  Ernakulam  to  Quilon  has  already
 been  opened  to  traffic.  The  Quilon-
 Trivandrum  section  is  expected  to  be
 opened  for  traffic  shortly.  The  latest
 cost  of  the  whole  project  may  be
 about  Rs.  6  crores  (approx.)

 In  addition  to  the  above  projects.
 the  following  proposals  for  new  lines
 are  under  examination,  falling  in  the
 States  of  Kerala.

 (i)  Kuttipuram  to  Trichur  =  ria
 Guruvayor  Length  6l  kms_  Cost
 Rs.  2  crores—~Engineering  and  traffic
 surveys  have  been  completed  and  the
 survey  reports  are  under  examination.

 (ii)  Ernakulam—Alleppey—Length
 §0.77  kms—Cost  Rs.  483  lakhs,  En-
 gineering  and  Traffic  Surveys  have
 been  completed  at  the  cost  of  the  State
 Government.  The  survey  reports  have
 just  been  received.  A  final  decision
 regarding  this  project  will  be  taken
 after  reports  are  examined  in  all
 aspects.

 Operation  of  New  Delhi-Mangalore-
 Cochin  Jayanti  Janta  Express

 871.  SHRI  N.  SREEKANTAN  NAIR:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re.
 ceived  any  representationg  to  the
 effect  that  the  New  Delhi-Mangalore-
 Cochin  Jayanti  Janta  Express  should
 operate  from  New  Delhi  Station  in.
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 stead  of  Nizamuddin  in  view  of  the

 oo
 experienced  by  the  public; a

 (b)  if  90,  what  action  has  deen taken  in  the  matter?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes,

 (०)  Running  of  131/132,  Nizamuddin-
 Mangalore/Cochin  J-vanti  Janta  to
 and  from  New  Deli  is  not  opera- tionally  feasible  at  present  for  want.
 of  requisite  terminal  facilities  at  New
 Delhi.

 Cases  against  Newspaper  Industry
 with  MRTP  Commission

 872.  SHRI  H.  N.  MUKHERJEE:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFPAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  how  many  cases  are  pending
 before  Monopolies  and  Restrictive
 Trade  Practices  Commission  against
 the  Newspaper  industry  for  violating
 the  Company  Affairs  regulations:

 (b)  whether  any  new  notice  was
 served  on  a  newspaper  recently;  and

 <  if  so,  the  facts  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (SHRI  BEDA-
 BRATA  BARUA):  (a)  The  MRTP
 Commission  does  not  and  is  not  em-
 powered  to  take  action  for  violating
 the  Company  Affairs  regulations.
 However,  in  terms  of  the  Monopolies
 and  Restrictive  Trade  Practices  Act,
 1969,  the  Commission  can  institute  in-
 quiries  only  for  violating  the  provi-
 sions  relating  to  Restrictive  and  Mono-
 polistic  Trade  practices  under  the
 MRTP  Act,  1969.  At  present  6  cases
 involving  a  number  of  Companies  are
 pending  before  the  Monopolies  and
 Restrictive  Trade  Practices  Commis-
 sion  against  the  newspaper  industry.

 (b)  No,  Sir.
 (c)  Does  not  arise.
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 Progress  of  Metropolitan
 Project  (Railways)  Calcutta

 873.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  progress  of  Metro-
 politan  Transport  Project  (Railways),
 Calcutta  has  been  very  slow;  and

 (b)  if  s0,  the  steps  being  contem-
 plated  to  expedite  the  project?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes,  due  to  cons-
 traint  on  resources.

 (b)  Close  contact  is  being  maintain-
 ed  with  the  Planning  Commission  to
 obtain  as  much  funds  88  is  possible
 keeping  in  view  the  overall  require-
 ments  of  the  economy.

 Search  for  Oil  Deposit,  in  Tamfl  Nadu

 874.  SHRI  8.  A.  MURUGANAN-
 THAM:

 SHRI  M.  KATHAMUTHU;
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  attempt  hag  been
 made  to  find  oil  deposits  in  Tamil
 Nadu;  ang

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  and  with
 what  results?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  A  number  of  wells  have  been
 Grilled  in  different  parts  of  Tamil
 Nadu.  No  oil  or  gas  of  commercial
 significance  has  been  found.

 Railway  Accidents  due  to  Sabotage

 875.  SHRIMATI  SAVITRI  SHYAM:
 Willi  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  sabotage  by  some  interested
 Persons  or  groups  was  one  of  the

 causes  of  railway  accidents  that
 occurred  between  January  and  July
 ‘1976;  and

 (0)  if  ‘80,  the  precautionary
 measures  taken  in  this  regard?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  No,

 (b)  Does  not  arise.

 Pilferage  and  Thefts  at  Mughal  Sarai
 Yard

 876.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  position  with  regard  to
 Pilferage  and  theft  of  coal,  kerosene,
 fans  and  other  railway  property  at
 Mughal  Sarai  Yard  and  compensation
 claimed  thereon  since  the  beginning
 Of  the  emergency;  and

 (b)  how  does  it  compare  with  the
 figures  of  the  corresponding  period
 prior  to  that?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  and  (b).  No  case
 of  theft/pilferage  of  coal  and  kerosene
 oil  was  registered  during  the  period
 from  July,  74  to  June,  75  and  July,  75
 to  June,  76  at  Mughalsarai.

 However,  one  case  of  theft  of  elec-
 tric  fan  and  95  cases  of  other  Railway
 property  and  fittings  were  registered
 during  one  year  preceding  the  emer-
 gency  and  one  case  of  theft  of  electric
 fan  and  72  cases  of  other  Railway  pro-
 perty  and  fittings  were  registered  dur-
 ing  one  year  after  emergency.  Ques.
 tion  of  compensation  claim  paid  due
 to  pilferage/theft  of  Railway  property
 does  not  arise.
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 Essential  Commodities  Depots  for
 Rallways  Employees

 878.  SHRIMATI  PARVATHI  KRI-
 SHNAN:  wil  the  Minister  of  RAIL-
 ‘WAYS  be  pleased  to  state  how  many
 essential  commodities  depots  have
 been  opened  by  Government  for  the
 Railways  employees  zone-wise  since
 the  proclamation  of  emergency?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  Supply  of  foodgrains
 and  other  essential  commodities  to  the
 general  public  including  the  Railway
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 employees  is  primarily  the  responai-
 bility  of  the  State  Governments.
 However,  Railwaymen's  Consumer
 Co-operative  Societies  organised  by
 Railwaymen  as  well  as  State-autho-
 rised  dealers  have  set  up  a  number
 of  fair  price  shops  in  Railway  colo-
 nies.  In  all  3I8  fair  price  shops—
 4I9  run  by  Railwaymen’s  Consumer
 Co-operative  Societies  and  899  by
 State-authorised  dealers—are  at  pre-
 sent  functioning.

 2.  The  zone-wise  number  of  fair
 price  shops  opened  since  the  procla-
 mation  of  the  emergency  is  as  under:

 Name  of  Zonal  Railway
 No  of  Fair  Price  Shops  opeed
 from  July  797९  to  June  976  by  Total

 Railwaymen’s  State-authari-
 Consumer  Co-  s‘ddealcrs.
 operative  Socie~
 ties, t

 s.  C  ntral  Railway  t  I

 2.  Bastern  Railway  7
 Northern  Railway  2  2 3

 4.  North  Eastern  Ruilway

 5.  Northeast  Frontier  Railway

 6  Southern  Railway

 te  N

 7,  South  Central  Ralway  नि  I  I  2

 8.  South  Eastern  Railway  I  1

 9.  Western  Railway  नि  .  2  2

 Total  a  .  9  8  Aq

 Proposal  to  engage  Foreign  Contract
 Drilters

 879,  SHRI  N.  E.  HORO:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  be  pleased
 to  state:

 to (a)  whether  Government  propose
 engage  foreign  contract  drillers  for
 carrying  out  exploratory  drilling  for
 oil  on  land  with  the  help  of  heli-rigs;

 -and

 (०)  if  80,  the  broad  outlines  of  its
 terms  and  conditions  ang  the  progress
 thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  Offers  have  been  invited  by  the
 ONGC,  which  are  yet  to  be  received.
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 Uniform  Freight  Rates  fer  Fruits  and
 Perishable  Articles

 880.  DR.  K.L.  RAO.  Will  the  Minis-
 ter  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  studies  are  made
 in  advance  in  respect  of  streamlining
 traffic  for  export  of  seasonal  items  like
 Mangoes  to  determine  approximately
 the  number  of  wagons  required  and
 to  ensure  their  availability;  and

 (b)  the  reason  why  the  freight  rates
 for  fruits  and  perishable  goods  varied
 from  year  to  year  and  why  afe  rates
 not  unifom  in  different  zones?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  The  programme
 for  clearance  of  perishable  traffic  like
 managose  from  the  predominantly
 mango  growing  areas  is  drawn  up  in
 advance  in  consultation  with  the
 trade  and  the  traffic  is  cleared  current.
 tly

 (b)  It  is  not  a  fact  that  the  freight
 rates  for  fruits  and  perishables  traffic
 have  varieq  from  year  to  year  In
 fact,  after  April,  ‘1972,  only  a  supple-
 mentary  charge  of  5  per  cent  was
 levied  over  these  rates  with  effect  from
 ‘15-9-1974,  which  was,  however,  not
 made  applicable  to  vegetables  traffic.
 These  freight  rates  are  uniform
 throughout  the  Indian  Railways,
 except  in  cases  where  special  reduced
 station-to-station  rates  are  quoted  by
 any  individual  railway  under  their
 own  powers  with  a  view  to  capturing
 new  traffic  or  arresting  diversion  of
 existing  traffic  to  road.

 Unmanned  Railway  Crossing  in  Bihar

 881,  SHRI  RAM  BHAGAT  PAS-
 WAN;  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state  the  steps
 taken  to  reduce  the  number  of  un-
 manneg  Railway  crossings  in  Bihat?

 THE  DEPUTY  MINISTBR  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS.  (SHRI
 BUTA  SINGH):  To  reduce  the  num-
 ber  of  unmanned  level  crossings,  the

 58

 Railways  carry Of  road  and  rail
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 traffic  to  review  the
 this,  certain  unma

 sulation  with
 Government

 various  factors

 nal  meme,  visibility,
 ident  ness,  etc.  as  als

 Py  ability  of  funds,  During  the  face
 os

 years,  2  umanned  level  crossings in  Bihar  State  have  been  manned,

 The  number  of  unmenned  level
 crossings  in  Bihar  State  is  about
 1,500,  Manning  of  all  these  unmanned
 leve]  crossings  would  cost,  according to  the  present  day  rates,  about  Rs.
 7.5  crores  initially,  and  Rs.  2.25  crores
 as  annual  maintenance  charges,  It  is
 neither  feasible  nor  necessary  to  man
 all  the  unmanned  level  crossings  in
 the  State.

 Fixation  of  lease  money  of  canteens  in
 Railways

 882.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU-
 DHARY):  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  principles  adopted  by  Railways
 for  fixing  the  lease  money  of  canteens;

 (b)  whether  the  Railways  periodi-
 cally  depute  persons  to  check  the  dai-
 ly  sales  on  canteens,  and

 (९)  2f  so,  the  action  taken  as  a  re-
 sult  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Contracts  for
 Railway  Canteens  are  not  awarded  on
 lease  basis  but  against  licence  fee
 which  is  fixed  on  the  basis  of  the
 sales  turn-over  and  other  local  con-
 ditions  subject  to  a  maximum  of  5
 per  cent  of  the  sales  turn-over.

 (b)  and  (c),  Yes,  Periodical  checks
 ate  conducteg  by  a  team  of  Commer-
 cial  and  Accounts  Officials  for  asess-
 ing  the  licence  fee  on  the  basis  of
 sales  turn-over.
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 ‘Steps  to  check  sale  of  Spurious  Lubri-
 cants

 883,  SHRI  R,  हत  DAS:  Will  the  Min-
 ister  of  PETROLEUM  be  pleased  ta
 State  the  steps  taken  to  check  the  sale
 of  spurious  and  untested  lubricants
 which  cause  damage  to  sophisticated

 ‘plants?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI).  Gov-
 ernment  have  initiated  follow  up
 action  on  the  measures  recommended
 by  an  expert  penel  setup  by  the
 Government  to  took  into
 the  problem  of  adulteration/misuse  of
 lubricants  and  suggest  comprehensive
 measures  to  prevent  adulteration.
 Separately  Government  have  issued  a
 scheme  of  discipline  in  regard  to  dis-
 tribution  of  lubricants  whcih  is  required
 to  be  implemented  by  all  the  major  o:)
 companies.  Oil  companies  have  been
 directed  to  mount  determined  and
 energetic  effort  by  way  of  repetitive
 surprise  checks  on  their  retail  outlets/
 agents  with  a  view  to  eradicate  such
 practices  as  misuse/adulteration.  The
 oil  companies  have  also  been  asked  to
 increasingly  take  up  direct  sales  to
 consumers,

 वाट  रखकर,  हेग लिन  तथ  गानों  की  व्यवस्था
 वाल  रेलगाड़ी  का  जलाया  जाना

 885.  श्री  मोहन  स्लिप  :  क्‍या  रेल
 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  सप्ताह
 में  तीन  बार  दिल्‍ली  से  मद्रास  श्र  मद्रास  से
 दिल्‍ली  चला  करेगी  ,

 (जे)  क्या ट्रेन  हाल  डिब्बों  म ेबाटर  कूलर
 और  टेलीविजन  तथा  हवाई  जहाजों  के  अनुरूप
 गानों  की  भी  व्यवस्था  होगी  !

 (ग)  यदि  हा,  तो  क्या  सरकार  का
 विचार  सील्ड  भविष्य  में  अन्य  मार्गों  पर  इसी
 कार  की  रेलगाड़ियाँ  चलाने  का  है  ?
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 देश  पंत!  में जप  ६८ ।  16  द्  पि)
 (क)जीहां।

 (@)  इस  गाड़ी  के  सभी  डिब्बों  में  जल
 शीतल  शौर  वातानुकुलित  डिब्बों  में  लाउड-
 स्पीकर  उपलब्ध  किये  जायेंगे  ।  वातातृश्ुलित
 कुरसी यान  के  दो  रेलों  में  से  एक  में  ट  लो विजन
 की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  दूसरे  तक  में  भी
 5  दिन  के  इन्दर  इस  सुविधा  की  व्यवस्थ।  कर

 दी  जायेगी  |

 (ग)  अन्य  कार्यों  पर  ऐसी  गाड़ियां
 चलाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नही  है।

 Election  expenditure  of  candidates

 886.  SHRI  P.  M.  MEHTA:  Will
 the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  decision  has  been  tak-
 en  that  Government  should  incur  el-
 ection  expenditure  of  the  candidates
 for  Lok  Sabha  and  Assemblies;  and

 (b)  if  so,  whether  this  will  be  im-
 plemented  in  the  coming  elections?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (DR.  फ  A.
 SEYID  MUHAMMAD):  (a)  No,  Sir.

 (b)  0068  not  arise.

 weet  ae  ith  डिवीजनों  में  पुत्रों  पर
 रंग  रोगन  का  कम

 897.  भो  वर्गा  बरम  दीक्षित  :  क्य
 रेत  मर्जी  यह  बताने  को  ऊपर  करेंगे  कि  :

 (के)  मध्य  रेगे  के  भुसावल  प्रौर  झा सो
 डिड्रोजतों  में  के  कुल  किने  पुर्जों  ज  रंग
 रोगन  का  काम  निर्धारित  समय  मं  नहीं  हो
 सका  और  उनें  विलम्ब  के  क्या  कार  हैं

 |

 और



 छा

 (ख)  उक्त  जि यी जनों  में  वी०  सर

 आई०,  थी०  डब्ल्यू०  कराई  एस०  शौर  डी०
 ध. 1  डब्लू०  एस०  की  श्रेणियों  में  इस  कार्य  के

 लिए  इस  समय  कितने  कर्मचारी  नियुक्त  किये
 गये  हैं  कौर  मदि  इन  श्रेणियों  में  कोई  पद  रिक्त

 है  तो  उनकी  संग्पा  कितनी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (श्री  at  सिह  )  :

 (क)  बगैर  मले  पुलों  पर  झाम  तौर
 5  बे  में  एक  बार  रब  करना  होता  है

 भुसावल  शौर  झासी  मण्डलों  में,  गिर  वाले
 ऋण:  9l  शौर  28  पुल  ऐसे  हैं  जिन  पर
 निर्धारित  अवधि  के  दोरान  रंग  नहीं  किया
 गया  है  ।  इसका  कारण  यह  था  कि  5 वर्ष  की
 अवधि  व्यतीत  हो  रुकने  पर  पुलों  पर  रंग
 की  हालत  सन्तोषजनक  पायी  गयी  थी  ।  यह
 सुनिश्चित  करने  के  निए  कि  गर्म रों पर  अधिक
 समय  तक  रंग  न  करने  के  कारण  उनमें  जैन
 न  लग  जाये,  उनका  हर  कब  पूरी  तरह  निरीक्षण
 किया  जाता  है  शौर  जहां  कही  भ्रावश्यक  होता
 है,  उन  पर  रब  कर  दिया  जाता  है  ।

 (ख  )  केवल  मात्र  पुलों  के  गर्जकों  पर
 रग  करने  के  लिए  पूल  निरीक्षक,  रेलपथ
 निरीक्षक  और  निर्माण  निरीक्षक,  जैसे  किसी
 भी  कर्मचारी  की  नियुक्ति  नही  की  जाती  t
 गैरों  पर  रग  करने  का  काम  रेलवे  निरीक्षकों
 की  देख-रेख  में  किया  जाता  है  क्योंकि  यह
 उनकी  सामान्य  ड्यूटी  का  अंग  है  ।  भुसावल
 कौर  झांसी  मण्डलों  मे  रेल-पथ  निरीक्षकों  के
 8i  पद  हूँ,  जिनमे  से  इस  समय  केवल  5

 पद  छाली  है  1

 मध्य  प्रदेश  में  बिना  कॉफीआार  बदले  रेल
 ऋस

 888.  ओ  गंगा  चरण  दीक्षित  ss  क्या  रेल
 मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मध्य  प्रदेश  में  बिता  चौकीदार
 वाले  रेले  कोचिंग  कितने  हैं;  कौर
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 (@)  गत  तीन  बों  के  दौरान  रेलवे
 क्लासिक  पर  हुई  दुर्भटनाओों  से  कितने  व्यक्ति
 मारे  गए  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  उपने  ो  (भो बूटा  सिह):
 (क)  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  967  बिना
 चौकीदार  वाले  समपार  (  मवेशी  सियार
 सहित  )  हैं  1

 (ख)  विगत  तीन  वर्षों  में  पर्याप्त  1973-
 74  ,  1974-75  भर  1975-76  के

 दौरान  इन  समपारों  पर  गाड़ी  दुर्घटनाओं
 से  12 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  थी।

 भुसावल  '>शौर्य  मैंने  स्टाल,  द्राविड़  झोर

 बु  स्टाल

 889.  श्री  गंगा  चरण  गेलिक:  क्‍या

 टर्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य
 रेलवे  के  सुसावल  डिवीजन  में  स्थानीय  तबा

 मुख्य  लाइनों  के  प्लैटफॉर्मों  पर इस  समम  कितने
 टी  स्टाइल,  ट्राली  शौर  बुक  स्टाल

 हैं?

 चली  पंजाबी  में  उम मंत्री  धी  बूटा  सिह )
 भुसावल  मिल  के  मुख्य  लाइनों  पर  इस
 समय  चाय  की  50  स्टाल,  चाय  की  4I

 ट्रालियां,  20  पुस्तक  स्टाल  और  पुस्तक
 ट्रालियां  हैं।  भुसावल  मिल  को  शाखा
 लाइनों  पर  चाय  की  25  स्टाल,  चाय  की  6

 ट्रालियां  झर  3  पुस्तक  स्टाल  हैं  ।

 प्रबोध  कम्पनियों  का  ाष्ट्रू  यक रण

 890.  श्री  भागीरथ  |  भंवर  कपा
 रसायन  और  उ्वेषक  मंत्री  बह
 मनाने  को  कृपा  करेंगे.  कि

 (क)  क्‍या  देश  मे  नकली  प्राविधियों  के
 निर्माण  और  भ्रांतियों  की  कीमत  मे  वृद्धि
 को  देखते  हुए  औषधियों  का  निर्माण  करने
 बाली  कम्पनियों  के  राष्ट्रीय  करण  का
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है;  झोर
 यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं;  कौर
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 (जल)  इस  समय  सरकारी  क्षेत्र  की
 प्रो  निर्माता  कम्पनियां  किन  स्थानों  पर
 कार्य रत  हैं  श्लोक  क्या  उन  के  विस्तार  एवं
 उनकी  उत्पादन  क्षमता  के  विस्तार  की
 कोई  योजना  है  ?

 रस  यत  और  अरक  बंतो  (श्री  पी०  सो ०
 सेठी)  :  (क)  भाषा  निर्माता  के
 कम्पनियों  का  |

 राष्ट्रीयकरण  करने  के  बारे  में
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  क  विचाराधीन  नहीं
 है  1

 (ख)  सरकारी  क्षेत्र  मे  इस  समय  2

 औषध  निर्माता  एकक  हैं  अर्थात्‌  ड्रग्स  एण्ड

 फार्माक्यूटिकल्स  लि०  ।  (भाई  डी०  पी०

 एल०)  बौर  हिन्दुस्तान  एण्टीबायोटिक  लि०

 एच०  ए०  एल०  |  भाई  डी०  पी०  एल ०

 का  हैदराबाद  में  एक  सि न्य टिक  ड्रग  प्लांट,

 ऋषिकेश  मे  एक  एण्टीबायोटिक्स  प्लाट  धौर

 मद्रास  मे  एक  सर्जिकल  इस्स्ट्र मेट मेद  प्लाटज  हूं  ।

 एच०  Wo  एल०  का  प्लाट  पिम्परी

 प्रा  में  है।  जहा  तक  भाई  डी०

 पी०  रन  की  और  एच०  एल०  की

 विस्तार  योजना  का  सम्बन्ध  है,  इसके

 बारे  में  23  मार्चे ,  1976  gp  लोक  सभा

 पता  प्रश्न  संख्या  2i78  शरीर  10-8-76

 ॉ  प्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  133  के

 उत्तर  की  ओर  ध्यान  श्रावित  किया  जाता

 है  t  इनके  अतिरिक्त  प्रवेश  राज्य  सरकारों  ने

 इन्द्रिय  सरकार  आ०  डी०  पी०  एल०  और  एच०

 To  एल०  से  राज्य  सरकारों  के  साथ  पु
 क्त  उद्यम  के  रूप  में  भाषा  निर्माण  एककों
 की  स्थापना  लिए  सिफारिश  की  है,  भाई

 डी०पी०  एल०  और  एव  ०  ए०  एल०  ऐसे
 से  यूनिटों  की  स्थापना  करने  की  सम्भावना

 क्लोज़ा  करने  को  कहा  यथा  है  |

 AMIGUST  1,  496  Writter:  Answers  eg

 बम्बई  -  बरोदा  रतलाम  टोर  दिल्‍ली  के
 बोब  दोहरी  रेले  लाइनें

 B91.  at  भागौरणय  भांवर  :  क्‍या  शल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि:

 (क)  बम्बई-बड़ौदा  -रतलाम  शोर
 दिल्ली  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  का
 काम  कितना  शेष  रहा  है  तथा  यह  कब
 तक  पूरा हो  जाएगा  ;

 (ख)  क्या  इन  स्थानों  के  कछ  भागों  में
 दोहरी  लाइन  को  यातायात  के  लिए  खोल
 दिया  गया  है;  और  यदि  हां,  तो  इनको
 कब  से  चालू  किया  गया  है  तथा  उन
 स्थानों  पर,  जहा  पुल  तथा  बंगला  है,
 दोहरी  लाइने  बिछाने  क  काम  कब  तक
 पूरा  हो  जाएगा  ,  और

 (%)  रतलाम  डिवीजन  के  पंचपी-
 पलिया,  बुगदा  तथा  मेरु गढ़  के  पास  माही
 नदी  पर  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  काम
 कब  तक  पुराणों  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (श्री  ब८  सिह,  :
 (क)  और  (ख).  बड़ौदा  के  रास्ते
 दिल्‍ली  कौर  बम्बई  के  बीच  कुल  4384
 किलोमीटर  की  दूरी  मे  से  जून  1976 के
 अन्त  में  कुल  मिला  कर  280  किलोमीटर
 मेरी  इकहरी  लाइन  के  अलग-प्रलय

 टुकड़  मौजूद  थे।

 कूल  मिला  कर  274  किलोमीटर  मे

 दोहरी  लाइन  बिछाने  का  काम  चल  रहा है।
 शीशा  है  कि  इस  में  स ेकुल  मिलाकर  लगभग
 63  किलोमीटर  के  टुकड़  चालू  वित्त  वर्ष  मे
 यातायात  के  लिए  खोल  दिये  जायेंगे  शौर
 शेष  भागों  को  आगामी  वर्षों  मे  अलग
 अलग  चरणो  में  पूरा  किया  आयेगा
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 साधनों  की  उपलब्धता  के  बारे  में  अनिश्चित-  उत्पादन  होते  की  आशा  हे'।  :978—

 तता  होने  के  कारण  शेष  टुकड़ों  पर  दोहरी  79  तक  प्रति  वर्ष  लगभग  i4  मी०  टन

 लाइन  बिछाने  के  काम  को  पूरा  करने  की  तक  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  किये  गये| >
 कोई  मध्य  तिथि  इस  समय  निश्चित  नहीं  किये  जा  रहे  उपाय  इस  प्रकार  हैं  —_—

 की  जा  सकतीं  |
 (i)  वर्तमान'  उत्पादन  क्रो  का

 (ग)  पंचपीपलिया  सुरंग  और  माही  नदी  अधिकतम  उपयोग  ;
 के  पुल  पर  दोहरी  लाइन  बिछाने  का

 (ii)  अतिरिक्‍त  विकास'  के  कों  की
 इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 खुदाई  और  अतिरिक्त  उत्पा-
 दन  सुविधाओं  के  निर्माण  सहित

 लिव
 978—79  तक  अशोधित  तेल  का  वर्तमान  तेल  लिंगों  के  विकास  में

 उत्पादन  वृद्धि  :  और
 J

 892.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  (iil)  अनुवादों  वसूली  पद्धति  आदि
 क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  का  अधिक  उपयोग  ।

 करेंगे  कि  :

 रतलाम  तथा  कोटा  डिवीजनों  में  अनुसूचित
 (क)  क्या  tesa  अशोधित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारी
 तालिका  उत्पादन,  140  लाख  टन  होने  का  —

 है
 अनुपात  है  ;  और  893.  डा०  लक्ष्मीनारायण  até

 a:

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि:

 (क)  पश्चिम.  रेलवे  के  रतलाम  तथा

 कोटा  डिवीजनों  में  चतुर  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 की  अलग-प्रलय  संख्या  क्या  है;  और

 eat  (ख)  यदि  हां,  तो  इस  समय  उत्पादन

 .  कितना  है  और  i40  टन  लक्षित
 उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  काय  वाही

 .  की जा रही  है  ।

 ।

 (a)  ga  में  अनुसार चित  जाति  तथा  अनु-

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की

 (श्री  जियाउरंहुमान  अंसारी  ):  (क)  जी  हां।  प्रतिशतता  नया  है  ?

 (  ख  )  1976-77  के  दौरान  लग-  रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (श्री  बदा  सिह)  3

 भंग  9.45  मिलियन  सी०  टन  तक  (क)  और  (ख)

 a

 a  3I-3-76  को  अनुसूचित  जाति  अनस चित  जनजाति
 t  Coe  श्रेणी  4

 के
 के  कर्मचारियों  का  के  जय वा रियों  का

 कर्मचारियों  की  प्रतिशत  प्रतिशत

 1  कुल'  संख्या

 (इसमें  सकाई

 वाले  शामिल

 नहीं  हैं)

 |

 रतलाम  मंडल  9733  क।  7.

 =<.  कोटी  मंडल  8858  9.5  6

 7208  LS—8,
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 Through  Train  between  Kalka  and
 Bombay

 894.  PROF.  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  request  has  been  re-
 ceived  by  Goverment  for  the  running
 of  a  through  train  between  Kalka  and
 Bombay  to  cater  the  needs  of  tourists
 for  Himachal  Pradesh  as  also  to  con-
 nect  Chandigarh  with  Bombay;  and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  by  Gov-
 ernment  thereon?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes.

 (b)  This  will  be  considered  along~
 with  requests  for  other  trains.

 Railway  line  between  Ernakulam  and
 Kayamkulam  in  Kerala  State

 895.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  tak-
 en  a  final  decision  regarding  the  cons-
 truction  o.  a  Railway  lune  conncciing
 Emakulam  with  Kayamkulam  via
 Alleppey  in  Kerala  State;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  there-
 of  and  what  progress  has  been  made
 80  far  in  this  matter?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  and  =  (b).
 Survev  for  a  _  railway  line  from
 Ernakulam  to  Alleppey  has  been  com-
 pleted  ang  the  survey  report  is  under
 examination.  A  decision  regarding
 construction  of  the  line  will  be  taken
 as  soon  as  the  examination  is  com-
 pleted,  and  would  depend  upon  the
 availability  of  resources.

 No  proposal  is  at  present  under
 consideration  for  extending  the  line
 upto  Kayamkulam.
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 Relaying  of  dismantied  Railway  pines

 896.  SHRI  R.K.  SINHA:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  extent  to  which  the  disman-
 tled  railway  lines  have  so  far  been  re-
 laid  in  various  parts  of  the  country;

 (b)  the  names  of  railway  lines  which
 were  dismantled  earlier  and  have  not
 so  far  been  laid;  and

 (c)  the  proposal  under  consideration
 for  relaying  those  railway  lines?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  and  (b).  A
 statement  is  attached,

 (c)  As  a  result  of  development  of
 alternate  means  of  transport  and
 because  of  stringent  financit]  position
 it  has  not  been  possible  to  take  up

 me
 restoration  work  on  the  remaining

 ‘ines.

 STATEMENT

 (a)  Dismentled  Railway  Lines  so  far
 Restored  are  as  under-

 Modura-Bodinayakanut.
 Shoranur-Nilambur.
 Vasad-Kathana.
 Bobbh-Salur.
 Nagrota-Jogindernagar.
 Bijnore-Chandpur  Siau.
 Unnao-Madhoganj-Balamau
 Utraitia-Sultanpur-Zafarabag
 Khairada-Bhimsen.
 Bhagalpur-Mandarhill,
 Tinpahar-Rajmahal,
 Rohtak-Gohana.
 Cambay  Bunder  Siding.
 Dalmau-Daryapur.
 Akbarpur-Tanda,
 Saraigarh-Raghopur  Partapganj.

 Partapganj-Forbeagan).

 &
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 Restoration  Work  in  Progress
 lL  Gohana-Panipat,

 (b)  Dismantled  Railway  Lines  not  yet
 Restored  are  as  under:

 l.  Madhoganj-Auhadpur.
 2.  Tirupattur-Krishnagiri.
 3.  Morappur-Hosur.
 4.  Gosaigaon-Kakilamukh  Ghat.
 5.  Cocanada-Kotipalli.
 6.  Moranhat-Khowang.
 7.  Cinnamara-Titabar.
 8.  Raipur  Forest  Tramway.
 9.  Burhwal-Barabanki.

 10.  Bahram  Ghat-Burhwal.
 11.  Darwha-Pusad.
 12.  Nirmali-Saraigarh.
 13.  Pratapganj-Bhimnagar.

 Damage  to  Railway  bridges  and  lines
 due  to  rains  and  floods

 897.  SHRI  R.  K.  SINHA:  Will  the
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  the  loss  suffered  by  Govern-
 ment  on  account  of  damage  to  rail-
 way  bridges  and  railway  lines  caused
 by  rains  and  floods  in  the  current
 year;  and

 (b)  the  loss  of  revenue  to  Govern-
 ment  on  account  of  cancellation  of
 trains  due  to  rains  and  floods  in  the
 same  period?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  The  loss  is  esti-
 mated  to  be  Rs.  280  lakhs  approximate.
 ly,

 (b)  The  estimated  amount  of  loss  is
 Rs.  98  lakhs  approximately.

 Electrificatoin  of  Bandel  Katwa  line
 898.  SHRI  SAROJ  MUKHERJEE:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  the  steps  taken  or  pro-
 Posed  to  be  taken  to  meet  the  persis-
 tent  demand  of  the  various  Passengers

 70

 Associations  and  the  people  in  general for  electrification  of  Bandel  Katwa line?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI BUTA  SINGH):  A  Preliminary  exami- nation  of  the  electrification  of  the
 Bandel-Katwa  section  of  the  Eastern
 Railway  has  revealed  that  sufficient capacity  is  available  with  the  existing form  of  traction  to  cope  up  with  the
 anticipated  increase  in  traffic  in  the
 foreseeable  future.  It  has  been  found that  electrification  of  the  section, which  is  capital  intensive,  is  not
 financially  justified,  Hence  there  is, at  present,  no  proposal  to  electrify Bandel-Katwa  section,

 Utilization  of  capacity  j  polyethylene
 Industry

 899.  SHRI  0.  D.  DESAI:  Will  the
 Mimster  of  PETROLEUM  be  Pleased to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  manufacturers  of  high  density  and
 low  density  polyethylene  were  not
 fully  utilising  their  capacity  despite  an
 unsatisfied  demand  for  these  products; and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  ensure
 full  utilisation  of  capacity  in  this  field?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  and
 (b),  The  present  licensed  capacity  af
 both  Low  Density  and  High  Density
 Polyethylene  of  the  existing  manufac-
 turers  is  being  fully  utilised.

 Production  of  Fertilisers

 900  SHRI  RAGHUNANDAN  LAL
 BHATIA:  Will  the  Minister  of
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  India  has  tremendous
 potential  to  increase  its  fertilizer  pro-
 duction:
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 (b)  if  so,  whether  production  of
 “NPK”  fertilizer  in  the  country  weuld
 be  increased  four  fold.

 (c)  whether  India’s  :equirement  of
 fertilizer  would  be  met  by  such  an
 increase;  and

 (d)  if  so,  sahent  features  thereof?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  to  (d).  There  has  been
 a  :ubstantial  growth  in  the  instelled
 capacity  for  the  manufacture  of  ferti-
 lizers  in  India.  The  present  installed
 capacity  for  the  manufacture  of  ferti-
 lizers  is  29.73  lakh  tonnes  of  nitrogen
 und  6.92  lakh  tonnes  of  P,O,  as  com.
 pared  to  0.85  lakh  tonnes  of  nitrogen
 und  0.63  lakhs  tonnes  of  P.O,  at  the
 beginning  of  the  First  Five  Year  Plan.
 A  large  scale  programme  is  under  im-
 plementation  in  the  public,  private  and
 co-operative  sectors  for  augmenting  the
 indigenous  capacity  for  production  of
 nitrogenous  and  phosphatic  fertilizers.
 With  the  implementation  of  the  above
 programme,  the  capacity  is  expected
 to  increase  to  46.90  lakh  tonnes  of
 unitrogen  and  13.11  lakh  tonnes  of

 P.O,  by  1978-79.  The  increased  pro-
 duction  arising  from  substantial  addi-
 tion  to  capacity  as  envisaged  above,
 should  help  narrow  appreciably  gap
 between  demand  and  Indigenous  avail-
 ability  of  nitrogenous  and  phosphatic
 fertilizers.

 As  there  is  no  production  of  potassic
 fertilizers  in  the  country,  the  entire
 demand  would  have  to  be  met  bv  im-
 ports,

 Meeting  of  Federation  fo  Bombay  sub-
 urban  Railway  Passengers’  Associations

 90i.  SHRI  RAJA  KULKARNI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  meeting  of  the  Feder-
 ation  of  the  Bombay  Suburban  Rail-
 way  Passengers’  Associations  was  in-
 augurated  by  him  in  Bombay  on  90
 June  last;
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 (b)  whether  any  memorandum  on
 the  problems  of  the  Bombay  Commut-
 ergs  was  submitted  to  him;  and

 (c)  what  are  the  main  problems  of
 the  Commuters  and  how  do  Govern-
 ment  propose  to  solve  them?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes.

 (b)  Yes

 (c)  In  the  Memorandum  the  Bom-
 bay  Suburban  Passengers’  Associations
 have  requested  for  increase  in  the
 nuinber  of  suburban  _  services,  their
 speeding  up,  provision  of  passenger
 amenties  at  suburban  stations  ete.
 Efforts  are  being  made  to  meet  these
 requirements  so  far  as  they  are  opera-
 tionally  feasible  and  justified,  subject
 to  availululity  of  funds,

 Application  of  Thir@  Pay  Commission
 recommendations  to  Class  II  Officers  of

 O.&  N.G.C.

 902.  SHRI  RAJA  KULKARNI:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  recommendations
 of  Third  Pay  Commission  have  not
 been  applied  by  Ou  ang  Natural  Gas
 Commission  to  its  more  than  i500
 Class  II  Officers,  while  applring  the
 same  to  Class  I  Officers;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  there’or?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  The
 recommendations  of  the  Third  Pay
 Commission  are  not  as  such  applicable
 to  the  ONGC  employees.  However,
 keeping  in  view,  inter-alia,  the  said
 recommendations,  the  pay-scales  of
 both  the  categories  of  employees  have
 been  revised  on  a  uniform  pattern

 (b)  Does  not  arise.
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 Trans-Asien  Railways

 908.  SHRI  P.  M.  MEHTA:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  India  also  attendeg  the
 meeting  of  the  Economic  and  Social
 Commission  for  Asia  and  the  Pacific;

 (b)  if  s0,  whether  one  of  the  sub-
 jects  discussed  was  urgency  of  giving
 concrete  shape  to  the  concept  of  a
 trans-Asian  Railways  in  view  of  the
 serious  congestion  of  ships  in  the  West
 and  South  Asian  ports;  and

 (९)  if  so,  what  was  the  outcome  of
 the  discussion?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes,

 (p)  Yes.

 (०)  While  the  need  for  Trans-Asian
 Railway  link,  trom  Turkey  to  Far  East
 was  accepted  by  the  member  Railways,
 a  nun.ber  of  technica!  problems  con-
 nected  with  through  movement  of
 traffic  on  the  multi-gague  system  re-
 main  to  be  resolved  in  addition  to  the
 problems  of  compatibility  of  the  route.
 rollimg  stock  and  fixed  equipment.
 ESCAP  continues  to  make  Studies  of
 these  aspects.  Movement  of  traffic  on
 Trans-Asian  Railway  network  wil},
 however,  become  possible  only  after
 the  work  on  ‘missing  lirks’  on  the  route
 ig  programmed  and  complefed  by  Iran,
 Bangladesh,  Burma  and  Thailand  in
 their  respective  countries.

 तेल  की  खोज  में  संलग्न  तेल  तथा  प्राकृतिक
 गेस  झामोग  के  कर्मचारी

 905.  श्री  शंकर  दयाल  सिह  :  कया

 चै ट्री लियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (क)  इस  समय  तेल  तथा  प्राकृतिक
 गैस  आयोग  के  कितने रूम  चारी  तेल  निका-
 लने  तथा  तेल  के  नये  स्त्रोतों  की  खोज  करने  में
 संलग्न  हैं?

 (पर)  इस  समय  देश  में  तेवर  भंडारों  में
 कितनी  मात्रा  में  ग्रगोधित  तेल  का  उत्पादन
 प्रतिवर्ष  हो  रहा  हैं;  भोर

 (ग)  उन  स्थानों  के  नाम  बया हैं  जहां  नए
 तेल  भण्डारों  की  खोज  का  कार्य  चल  रहा  हैं।

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  उपयंत्री

 (सो  ज़ियाउर्रहमान  अंसारी):  (क)  लगभग
 14,000  }

 (@)  976-77 के  दौरान  9.45
 मिलियन  भी०  टन  कच्चे  तिनके  देशों
 उत्पादन  का  अनुमान  है  |

 (ग)  नये  तेज  भंडारों  को  खोज  करने
 की  दृष्टि  से  सम्प्रा भ्रौर  घिरते  (गजराज)
 इम लगाव  और  बिस्वास  (प्रति)  घूरता
 (उत्थान  )  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  पौर  बॉम्ब
 हाई  तथा  थाला  सरिताओं  के  अन्तर  ट्रॉय
 लेवा  में  इस  समय  खाई  कार्य  चल

 2  है  हिमाचल  प्रदेश,  अग ना चल  प्रदेश,
 उसन,  मेघालय,  लागावैड  निपुण,  पश्चिम
 बंगाल,  अंडमान,  महाराष्ट्र,  आन्ध्र  प्रदेश,
 जलयान,  उत्तर  प्रदेश,  तमिलनाडु
 ग्राम  मज रात  में  भी  तेल  ग्रन्वेषण
 i  लिय  भूगर्भीय  और  भूतोलिकीब  काय
 ही  पगहा  है;

 हजारीबाग  और  खतरा  को  रेल  माग  से

 जोड़ा  जाना

 906.  भो  शंकर  व्याल  सिंह  :  क्या  रेल
 मंत्री मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  ब्या  सरकार  बिस्वास  में  हजारी-
 बाग  ओर  चतरा  को  रेल  माग  द्वारा  जोड़ने
 के  लिए  कोई  योजना  बना  रही  है  |

 (ख)  क्या  इस  संबंध  में  सर्वेक्षण  किया

 गया  है  ;  और  यदि  हां,  तो  उसको  मुख्य
 बातें  क्‍या  हैं;  बौर
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 (4)  क्या  उन्‍होंने  इस  संबंध  में  कोई
 आश्वासन  दिया  था  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  थनी  बटा  सिह):
 (क)  अर  (ख).  चालू  कार्य

 को  पूरा  ब्ग्र्ने  तथा  दिन  फार्मों  का
 मिर्ज़ा  पच्रान्म्भ  मारने  के  लिए  पहले  हो

 अनुमोदन  दिया  जा  चुका  है,  उन  वे!  लिए  भी
 घन  की  %  याच  उपलब्धता  को  देखते  हुए
 पब्  को  हमार,  से  रेल  द्वारा  जोडने दा

 हु  समय  कोई  प्रसव  विचाराधीन  नही  है  1

 गो  जी नहीं  1

 Crash  plan  for  crude  production  in
 Eastern  Secter

 907.  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  hig  Ministry  has  drawn
 up  a  crash  plan  for  boosting  crude  oil
 production  in  the  Eastern  Sector;

 (b)  if  so,  the  broag  features  thereof;
 (c)  whether  refining  capacity  in  the

 Eastern  Sector  will  be  adequate  to
 meet  the  increased  output;  and

 (d)  whether  there  are  any  plans  to
 increase  the  refining  Capacity  there?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  and
 (b),  While  0  India  Ltd.,  ang  Assam
 Oil  Co.,  will  maintain  their  present
 level  of  production,  the  ONGC  has
 planned  to  increase  production  from
 the  present  level  of  .2  million  tonnes
 per  year  to  2.25  million  ionnes  per
 year  by  1978-79,  the  increase  being
 essentially  on  account  of  the  develop-
 ment  of  Galeki  oil  field.

 (c)  Yes,  Sir.

 (१)  Does  not  arise.
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 Asian  Rail  link  preject  for  Indian
 Railway

 908.  SHRI  0,  D.  DESAI;
 SHRI  DHAMANKAR:
 SHRI  SHYAM  SUNDER  MO~

 HAPATRA;
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Railways  are  planning
 to  take  up  more  consultancy  jobs  ab-
 road;

 (b)  whether  the  proposeg  Asian  rail
 link  wil!  be  entrusted  to  the  Indian
 Railways  for  completion;  and

 (c)  if  so,  the  broad  features  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes.  Consultancy
 service  is  being  undertaken  by  Rail
 India  Technical  and  Economic  Services
 Ltd.,  a  Public  Sector  Undertaking
 under  the  aegis  of  the  Ministry  of
 Railways.

 (b)  and  (c).  The  concept  of  Trans-
 Asian  Railway  link  includes  utilisation
 of  the  existing  network  and  construc-
 tion  of  missing  links  in  different  coun-
 tries  wherever  they  exist.  The  con-
 Struction  of  the  missing  links  will
 have  to  be  undertaken  by  the  respec-
 tive  countries  ang  through  the  agen-
 cies  of  their  choice.  It  is  not  possible  at
 this  stage  to  say  whether  construction
 of  any  oi  the  missing  links  woulg  be
 entrusted  to  India.

 Introduction  of  super-fast  or  de-Luxe
 Train  on  Ahmedabad-Delhi  route

 909,  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  ig  any  proposal  to
 introduce  a  super-fast  or  de-luxe
 train  on  the  Ahmedabad-Delhi  route;
 ang

 (b)  if  so,  the  salient  features  there-
 of?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  No,

 (b)  Does  not  arise.

 Foreign  exchange  earning  due  t0  ex-
 pert  of  Coaches,  Bogie,  and  Spares

 910,  SHRI  K.  MALLANNA:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Indian  Railwayg  are
 now  in  a  better  position  to  export
 coaches,  bogies  and  spares  to  foreign
 sountries;  and

 (b)  if  so,  the  salient  featureg  re-
 garding  the  earning  of  foreign  ex-
 change  during  the  current  year  along-
 with  the  names  of  the  countries  to
 which  exports  have  been  made?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THB
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes.

 (9)  During  the  current  year  the
 Indian  Railways  are  executing  an  ex-
 port  order  for  supply  of  ॥7  coaches  to
 Tanzania.  Approximately  है: की  .85
 crores  in  foreign  exchange  is  likely  to
 be  earned  as  a  result  of  this  export
 order,

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  मुजफ्फरपुर.  मानपुर  रेलवे
 लाइन  को  बाडमेर  लाइन  में  बदलता

 OLL.  et  विभूति  सिर  :  क्‍या  रेल  मंत्री
 यह  बताने  ककी  प्पा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  मुजफ्फर-
 पुर  में  सोनपुर  तक  मीटरगेज  लाइन
 को  घड़ी  लाइन  में  बदला  गया  है  ;
 ओर

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  का
 विचार  भोतीहारी  और  गोली  होते  हुए
 मुजफ्फरपुर  से  रक्सौल  तक  बड़ी  लाइन  ले
 जानेका  है

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (भी  बूटा  1...
 (क)  जहाँ  ।

 (ख)  हु;  प्रस्ताव  की  जांच  को  जा

 रही  है  ।

 मई,  974  को  हड़ताल  के  वफादार  रेल
 कर्मचारियों  के  लड़के  सदियों  को  नियुक्त

 912.  भी  रामावतार  शास्त्री  :  कया

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  उन  रेल  कर्मचाश्यों  के

 लड़के  नीतियों  को,  जिन्होंने  मई  974
 की  हडताल  में  भाग  नहीं  लिया  था,
 वफादार  होने  के  इनाम  स्वरूप  रेलवे  में
 नौकरी  देनाआाऊ  भी  जारी  है  ;

 (ख)  इस  प्रकार  नौकरी  पाने  वालों
 की  रेल-वा  र  औ  र  डिवीजन-वा  २  सं  राय  कितनी-
 कितनी  है;  और

 (ग)  ऐसी  नौ बारियां  पाने  वालों  में
 आदिवासी,  हरिजनों  ,  मुसलमानों  तथा
 कमजोर  वर्गों  के  व्यवसायों  को  पृथक-
 पृथक  संख्या  कितनी  है  शोर  सरकार
 का  विचार  इस  नीति  को  कब  तंबा  जारी
 रखने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (भो  बूटा  सिह):

 (क)  से  (ग):  संख्या  सभा  पटल  पर  रखें

 गये  विवरण  में  बतायी  गयी  हैं  ।  प्रिया-
 लय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  LT

 1129/76]  इस  योजना  को  I-2-

 976  से  बाप रा  ले  लिया  गया  है  ।
 लेविन  31-12-1975,  तक  प्राप्त
 आवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रोपचारिव  'जाएं  पूरी
 करने  ओर  नियुक्तियों  के  रादेश
 जारी  क  रने  के  लिए  रेल  प्रशासनों को  He
 i976  तक  का  समय  दिया  गया  है
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 Drive  ६०  provide  basic  amenities  to
 Passengers  in  Trains

 913.  SHRI  RAGHUNANDAN  LAL
 BHATIA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Railways  have  launch-
 ea  another  drive  during  the  last  three
 monthg  to  ensure  basic  amenities  in
 trains  for  passengers;

 (b)  if  so,  whether  surprise  checks
 -were  conducted  by  the  Railway  Board
 anq  the  Zonal  Railways  in  the  recent
 past;  and

 (c)  if  so,  outcome  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes.

 (b)  Yes.

 (c)  Drives  are  a  regular  icature  of
 our  working  and  they  lead  to  greater
 passenger  satisfaction,  Greater  aware.
 ness  is  created  amongst  the  staff  to
 ensure  adequate  supply  of  water  in
 coaches  and  to  ensure  better  clean-
 liness  of  lavatories.  apart  from  ensur-
 ing  that  fittings  hke  fans  are  kept  in
 working  order.  From  the  trend  of
 recent  opinion  expressed  in  Committee
 meetings  and  our  own  feed  back  in-
 formation,  it  is  felt  that  there  has  been
 an  all  round  improvement.

 Racketeering  in  sale/transfer  of  Rail-
 way  Tickets

 9i4,  SHRI  RAGHUNANDAN  LAL
 BHATIA:  Wik  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  there  has  been  racketeering  in
 the  sale  and  transfer  of  railway
 tickets;  and

 (b)  if  so,  whether  any  new  orders
 have  been  issued  during  the  last  three
 months  to  end  the  racketeering?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a).Some  cases  of
 resale/transfer  of  reserved  tickets  by
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 unauthorised  agents  and  other  unsocial
 elements  by  charging  extra  amount
 have  come  to  notice  from  time  to  time.

 (b)  Besides  intensifying  checks  at
 Officers’  level  with  the  help  of  anti-
 fraud  squads  and  Vigilance  Organisa-
 tion,  the  period  for  advance  reserva-
 tions  has  been  extended  to  six  months
 uniformly  in  all  classes  and  all  trains
 and  at  all  stations.

 L.O.C,  agreement  with  Iraqi  National
 Oil  Company  for  crude

 95  SHRI  RAGHUNANDAN  LAL
 BHATIA:

 SHRURAM  PRAKASH:

 Will  tha  Minister  of  PETROLEUM
 le  plea.ed  to  state.

 (a)  whether  an  agreement  has  re-
 cently  been  signed  between  Indian  Oi]
 Corporation  and  the  Iraqi  National  Oil
 Company:

 (b)  if  so,  the  total  quantity  of  crude
 oi]  to  be  imported  betwecn  May  and
 Decembe.,  976  under  the  agreement;
 ang

 (c)  whether  the  Iraqi  crude  is  ear-
 markeg  for  the  Haldia  Refinery?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  and
 (b),  An  agreement  was  recently  entered
 into  between  the  Indian  Oi!  Corporation
 ang  the  Iraqi  National  Oi]  Company
 for  the  import  of  3  million  tonnes  of
 crude  oi]  betwecn  May  and  December,
 1976;

 (c)  The  Iraqi  crude  is  not  earmarked
 only  for  the  Haldia  Refinery.  How-
 ever,  as  it  is  snitable  for  ‘processizig  in
 that  Refinery,  quantities  are  allocated
 to  meet  the  requirements  of  Haldia
 Refinery.
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 L0.C,  contract,  with  National  Compa-
 nies  of  Iran  ang  other  countries  for

 crude

 9i6.  SHRI  RAM  PRAKASH:  Will
 ‘the  Minister  of  PETROLEUM  be  pleas-
 ed  to  state  whether  the  Indian  Oi]  Cor-
 poration  had  entered  into  contracts
 during  1975.  with  National  Companies
 of  Iran,  Saudi  Arabia  and  U.AE,  for
 supply  of  crude?

 THE  DEUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI);  Yes,  Sir.

 Construction  of  new  Railway  lines,
 conversion  to  broad-gauge  lines  and

 doubling  of  Railway  tracks

 917,  SHRI  RAM  PRAKASH:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  broaq  outlines  regarding  the
 works  in  hand  for  construction  of
 Railway  Lines  conversion  to  brvad-ga-
 uge  lines  and  doubling  of  railway  tra:  ks
 ai  present;  and

 (b)  the  names  of  the  States  which
 have  demanded  construction  of  n2W
 railway  lines?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SIIRI
 RUTA  SINGH):  (a)  A  statement  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 an  Library.  See  No,  LT-30/76].

 (b)  There  have  been  demands  for
 construction  of  new  Railway  lines  from
 various  State  Governments  which
 have  been  considered  on  merit  de-
 pending  on  the  availability  of  funds.

 Works  undertaken  by  Railway  Cons-
 truction  Corporation  of  India

 918,  SHRI  B  V.  NAIK:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  what  are  the  works  undertaken
 by  the  new'y  started  Railway  Cons-
 truction  Corporation  of  India?

 82

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  The  Indian  Railway
 Construction  Company  (Private)
 Limited,  g  Fublic  Sector  Undertaking, set  up  recently  under  the  aegis  of  the
 Ministry  of  Railways,  has  not,  so  far,
 secured  any  railway  construction  pro-
 ject.

 Sale  of  obsolete  drugs  by  muitina-
 tional  drug  companies

 919,  SHRI  N.  K.  SANGHI:  Wily  the
 Minister  of  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  according  to  a  report
 prepared  by  Haslemere  group,  a  Lon-
 don  ४४७९१  voluntary  organisation,  the
 multinational  drug  companies  are  en-
 gaged  in  profiteering,  price  fixing  and
 promotion  of  ineffective  drugs  and
 this  is  more  widely  pronounced  in  the
 third  world:

 (0)  whether  the  report  has  pointed
 out  that  while  in  America,  35  per  cent
 of  the  drugs  produced  by  these  multi.
 nationals  weie  found  ineffective,  obsc-
 Tete  or  having  irrationa]  combinations
 and  were  withdrawn  from  the  market
 but  the  same  medicines  were  being
 sold  m  the  third  world;

 क)  if  so,  Whether  Government  tried
 to  find  out  whether  such  obsolete  and
 ineffective  medicines  have  foung  their
 way  to  India:  and

 (a)  if  so,  steps  being  taken  against
 the  above  menace?

 TME  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  C.
 SETH]):  (a)  Government  have  seen
 the  news  items  appearing  in  the
 “Times”  of  London  dated  the  i4th
 May,  976  and  the  “STATESMAN”  Cal-
 eutta  of  770  May,  976  regarding  a
 leport  prepareq  by  Haslemere  group,
 a  London  based  voluntary  organisa-~
 tion.  The  news  item  in  “TIMES
 states  hai  the  authors  of  the  report do  not  claim  to  have  conducted  any
 original  research  but  have  drawn  on
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 a  large  number  of  diverse  sources  in
 the  preparation  of  ‘their  report.
 According  to  fhe  “TIMES”  the  author
 have  concluded  that  there  is  clear
 evidence  of  profiteering,  price  fixing,
 promotion  of  ineffective  drugs  which
 is  more  widely  pronounced  in  third
 world.

 In  India  prices  of  drugs  are  statu-
 torily  :ontrolled  under  Drugs  (Prices
 Control)  Order,  3970  which  also  pro-
 vides  for  a  mechanism  for  revision  in
 prices.  Under  the  said  order  the
 price  once  fixed  cannot  be  altered
 without  the  approval  of  the  Govern-
 ment.  Drug  manufacturing  units
 having  turn  over  of  less  than  Rs.  50
 lakhs  are  exempt  from  the  purview
 of  the  said  order.  All  importers  of
 formulations  intended  for  sale  in  the
 country  are  required  to  get  their
 prices  fixed  before  such  sales  could  be
 effected.  The  said  order  apphes  uni-
 formally  te  all  drug  manufacturing
 companies  including  the  multina-
 tionals  operating  in  the  country.

 The  alternative  scheme  of  pricing
 mentioned  in  the  said  order  also  pro-
 vides  that  gross  profit  before  tax,  if  it
 exceeds  5  per  cent  of  the  sales  turn
 over  as  shown  in  the  audited  accounts
 of  the  manufacturer  or  importer  has
 to  be  funded  separately  and  could
 only  be  utilised  for  the  purposes
 specified  in  the  order  with  the
 approval  of  the  Government,

 (b)  to  (a).  Quality  control  on
 drugs  in  India  is  exercised  under  the
 provisions  of  Drugs  and  Cosmetics
 Act,  1940.  According  to  the  said  Act  no
 new  drug  can  be  imported  or  manu-
 factured  in  the  country  unless  it  is
 approved  by  the  Drug  Controller.
 Firms  applying  for  permission  to
 market  new  drugs  are  required  to
 furnish  detailed  pharmacological,
 toxicological,  biochemica;  and  other
 Studies  to  prove  the  safety  and  effi-
 cacy  of  the  drug  to  the  satisfaction  of
 Government.  Only  such  drugs  as
 are  considered  safe  and  effective  are
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 Permitted  to  be  marketed  in  the
 country.  No  new  drug  which  is  pro-
 hibited  in  the  country  of  origin  is
 permitted  to  be  marketed  in  India.
 One  of  the  conditions  imposed  in  the
 permission  for  introduction  of  a  new
 drug  is  that  in  case  any  toxic  or  un~
 towarq  effects  are  noticed  subse-
 quent  to  the  permission  then  the  per~
 mission  granted  will  be  withdrawn,
 Government  have  also  appointed  an
 Essential  Drugs  Committee  for
 advising  Government  on  matters  7३५
 lating  to  the  essentiality  and  safet
 of  drugs.  This  Committee  is  con-
 sulted  on  matters  relating  to  the
 safety,  efficacy  and  essentiality  of
 drugs.

 Issue  of  licences  to  Public  Sector  drug
 units  during  Fifth  Five  Year  Pian

 period

 920.  SHRI  K.  8.  CHAVDA:  Will
 the  Minister  of  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  letters  of  intent  and
 industrial  licences  have  been  granted
 to  Public  Sector  Drug  units  during  the
 Fifth  Five  Year  Plan  period  giving
 names  of  items  with  capacities  cover-
 ed  in  these  approvals;

 (b)  when  were  these  approvals
 granted  and  whether  these  public
 sector  units  have  gone  into  production
 of  any  of  the  items  covered;  and

 (c)  if  not,  by.  when  they  are  likely
 to  go  into  production?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P,  C.
 SETHI):  (६)  to  (c).  During  the  Fifth
 Five  Year  Plan,  l  Industrial  Licences
 and  8  Letters  of  Intent  have  been
 granted  to  the  Public  Sector  Drug
 Units.  The  detail  of  these  Industrial
 Licences/Letters  of  Intent  are  given in  the  Statemeng  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library,  See
 No,  LT—8i/78].  The  production
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 of  the  following  drugs  in  the  LD.P.L.
 Plunt  has  atready  commenced:—

 Bulk:

 Lh  Chioropropamide
 2.  Metronidazole
 3.  Nitrofurantoin
 4.  Sulphaphenazole
 5.  Thiacetazone

 Formulations;
 i.  Indomethacin  Capsules
 2.  Frusemide  tabs,
 3.  Methyl  Dopa  tabs.
 4.  Phthalyl  Sulphathiazole  tabs.
 5.  B.  Complex  tabs.
 6.  Chewable  Vitamin  ‘C’  tabs.
 7  Pri:maquine  Phosphate  tabs.

 It  is  expected  that  the  production
 of  all  the  drug  items  including  ex-
 pansion  scheme  will  commence  or
 will  be  implemented  by  the  end  of
 the  Fifth  Plan

 Grant  of  letters  of  intent  and  indus-
 trial  licences  to  Foreign  Drug  Com-

 panies

 92t.  SHRI.  =K.  5  CHAVDA:  Will
 the  Minister  of  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  foreign  companies
 with  more  than  26  per  cent  foreign
 equity  who  were  granted  letters  of
 intent  ang  industria)  licences  during
 the  last  two  years;

 (b)  how  many  companies  have  es-
 tablisheg  the  projects  approved  during the  last  two  years  and  gone  into  pro-
 duction,  and

 (c)  whether  foreign  companies
 undertake  the  manufacture  of  formu-
 lationg  by  securing  imported  raw
 materials,  which  are  not  permitted  to
 them  as  per  policy,  through  other
 means?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS'
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  and  (b).  The  names  of
 foreign  drug  manufacturing  companies
 with  foreign  equity  more  than  26
 per  cent  who  were  granted  letters  of
 intent/industrial  licences  during  the
 periog  from  1-4-74  to  81-83-76,  are  as-
 follows:—

 (A)  Letters  of  Intent

 l.  M/s.  Hoechst  Pharmaceuticals
 Ltd,

 M/s.  Duphas  Interfran  Ltd. 2

 3.  M/s.  Ciba-Geigy  of  India  Ltd.
 4.  M/s.  Suhrid  Geigy  Ltd.
 5  M/s.  Burroughs  Wellcome  (I)

 Pvt.  Ltd.
 6.  M/s.  Sterling  Drugs  (I)  Pvt.

 T.td.

 7.  M/s.  Bayer  (I)  Ltd.
 8  M/s.  Mc-Gaw-Ravindra
 9.  M/s.  German  Remedies.

 10,  M/s,  Organon  (I)  Ltd.
 l].  M/s.  Boehringer  Knoll.
 i2.  M/s,  Glaxo  Laboratories.

 13,  M/s  Parke  Davis.

 14,  M/s.  Anglo-French
 15.  M/s.  Smith  Kline  and  French.
 l6  M/s  Synbiotics  Ltd.

 VA  M/s.  Sandoz  (I)  Ltd.

 (B)  Industrial  Licences

 M/s  Burroughs  Wellcome
 M/s.  German  Remedies.

 ]
 2

 3.  M/s.  Merck  Sharp  &  Dohme.

 4.  M/s.  Roche  Products,

 5  M/s.  Hoechst  Pharmaceuticals
 Ltd.

 M/s.  Pfizer  Ltd.
 7.  M/s.  Alkali  &  Chemical  Corpn.

 of  India  Ltd.

 oa
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 8.  M/s,  Bayer  (I)  Ltd.
 9.  M/s.  Sandoz  (I)  Ltd.

 10.  M/s.  Organen  (I)  Ltd.
 ‘]l,  M/s.  Glaxo  Labs,  (I)  Ltd.

 12,  M/s.  Searle  (India)  Ltd.
 “B.  M/s.  Roussel  (I)  Ltd.

 14.  M/s.  Uni-UCB  Pvt.  Ltd.
 15.  M/s  Uni-Sankyo  Ltd.
 16.  M/s.  Synbiotics  Ltd.
 I?7,  M/s.  Miles  (India)  Ltd.

 The  companies  who  have  been
 ‘granted  letters  of  intent  can  imple-
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 ment  the  projects  only  after  the  letters
 of  intent  granted  to  them  are  con-
 verted  into  industrial  licences,  The
 position  regarding  implementation  of
 industrial  licences  granted  to  these
 companies  is  indicated  in  attached
 Statement.

 (c)  Two  instances  of  manufacture
 of  formulations  by  such  companies
 without  valid  industrial  licence  have
 came  to  the  notice  of  Government.
 Position  in  this  regard  has  already
 been  indicated  in  reply  to  Lok  Sabha
 Unstarred  Question  No.  4l  answered
 on  ‘10-8-76.

 Statement

 Sl.  Name  of  Company  No.  of  No.  of  No.of
 No.  Industrial  implemen-unimple-

 licences  ted  h-  mented

 |  ig  cence  hcences
 last  two
 years

 ~Y  2  3  4  5
 t  Mis,  Burroughs  Wellcome  I  I

 2  M's.  German  Remedies  2  2

 3  Mis.  Roche  Products  I  I

 4  M's  Merck  Sharp  &  Dohme  3  3

 5  M/s.  Hoec'st  :  :  डे  6  4  92

 6  M/%  Pfizer  .  -  नि  न  ढ  प्र  I

 7  Mis.  Alkali  Chemicals  Corpn.  of  India  Ltd.  I  कप

 है.  Mis.  Bayer  (I)  Ltd.  ०  .  .  «  -  I  I  <s

 9  M/s.  Sandoz  ()  Ltd.  द  I  r  ae

 ‘te  Mis.  Organon  (I)  Ltd.  7  .  .  I  *y

 a  M/s.  Giaxo  (I)  Ltd,  x  I

 I2  Mise  Searle  (I)  Ltd,  «  :  .  7  न  :  I  ey

 32  M/s.  Roussel  (I)  Ltd.  (COBLicence)  .  हि  ‘  7  I

 16  Mis.  Uni-UCB  (COB  Licence).  .  .  I  I  ee

 1s  M/s.  Un§-Sankyo  I  I

 36  M/s.  Synbiotics  .  I  कप

 7  M/s.  Miles  India  Ltd.  द  Ps  I  कप
 ©  The  validity  period  for  implem:ntation  of  the  Bere:  is  tw»  years  wnich  has  not  yet

 expired.



 89  Written  Anawerg  SRAVANA  26,  898  (SAKA)  Written  Answers  90

 Production  vis-a-vig  consumption  of
 On

 923.  SHRI  8.  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  estimated  produc-
 tion  of  indigenous  oil  in  the  current
 year;

 (b)  what  is  the  consumption  trend
 in  view  of  the  expected  higher  pro-
 duction  activity  in  agriculture  and
 industry;  and

 (९)  the  broad  features  of  contracts
 entered  into  with  other  countries  for
 import  of  oil  during  this  year  and  algo
 of  any  other  long  term  contracts?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)
 The  tar,tet  of  production  of  crude  oil
 in  976  is  8.96  million  tonnes.

 (b)  The  consumption  of  petroleum
 products  during  the  first  six  months
 of  976  has  been  higher  by  about  5
 per  cent  as  compared  ito  the  corres-
 pondine  period  last  year.

 (c)  Arrangements  have  been  made
 for  mmport  of  required  crude  oi]  from
 Iran,  Iraq.  Saudi  Arabia  and  UAE

 a  Royali  Expansion

 qn)  Mat‘ura  Refinery

 (ns  Pipeline

 both  through  their  National  Oil  Com-
 panies  and  private  oil  companies.

 Cost  Estimates  of  Koyali  Refinery  and
 Other  Projects

 924,  SHRI  8.  R.  DAMANI:
 SHRI  8,  A.  MURUGANAN-

 THAM:
 SHRI  Y.  ESWARA  REDDY:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 be  pleased  to  state;

 (a)  the  original  project  cost  esti-
 mates  respectively  of  Koyali  Refinery
 expansion.  Mathura  Refinery  and
 construction  of  offshore  terminal  at
 Salaya  with  pipe  links  with  Koyali
 and  Mathura;

 (b)  what  are  the  latest  estimates
 and  how  is  the  escalation  of  costg  ac-
 counted  for;  and

 (c)  the  broad  outlines  of  time  sche-
 dules  for  the  completion  of  these
 Projects?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RABMAN  ANSARI):  (a)
 The  original  costs  of  Koyalj  expan-
 sion,  Mathura  Refinery  and  the  con-
 necting  pipciie  including  oil  termi-
 nals  at  Salaya.  based  on  feasibility
 reports  prepurcc:  in  1973,  were  esti-
 mated  as  under:

 (Rs.  ‘crores)

 28-08

 97°00

 119°90

 (०)  The  present  cost  estimates  of  these  projects  are  as  under:—

 (Rs.  ‘crores>
 दी  Koyah  Exoansion  (based  on  DPR  recently  Submitted|by  IOC.  56-49

 (u)  Mathura  Refinery**  (**As  assessed  ‘1974.  The  DPR  is
 under  >revaration  Of  IOC.  The  revised (ti)  Piplines*  749°42

 788  °36
 cost  estimates  Will  be  known  as  soon  as  the
 DPR  has  been  finalised)
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 The  increase  in  costs  is  mainly  due
 to  unprecedented  escalation  in  the

 cost  of  equipment,  materials  and
 labour  that  has  occurred  on  account
 of  oil  crisis  subsequent  to  the  pre-
 paration  of  feasibility  reports.  The
 other  factors  are  provision  of  finan-
 cial  cost  to  cover  interest  charges  on
 the  capital  taken  on  loan  during
 construction  period,  addition  and
 alteration  made  during  engineering
 design,  provis‘on  of  extra  facilities,
 ete.

 (c)  As  per  the  present  assessment,
 the  Koyali  Expansion  project  is  ex-
 pected  to  be  mechanically  completed
 by  the  last  quarter  of  977  and  com-
 missioned  in  early  1978.  The  Off-
 shore  and  On-shore  terminals  and  the
 Pipeline  from  Salaya  to  Viramgam
 and  Koyali  are  expected  to  be  com-
 pleted  in  the  last  quarter  of  797  to
 coincide  with  the  mechanical  comple-
 tion  of  the  expanded  Koyali  Re-
 finery.  w

 The  Mathura  Refinery  is  scheduled
 to  be  mechanically  completed  by
 December,  979  and  commissioned
 by  April,  980  The  pipeline  from

 *Salaya  to  Mathura  is  expected  to  be
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 completed  in  the  last  quarter  of  979
 to  coincide  with  the  mechanical  com-
 pletion  of  the  Mathura  Refinery.

 Cases  of  Crimes  on  Railways  in  West
 Bengal

 925.  SHRI  R.  N.  BARMAN:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  cases  of  crimes
 in  West  Bengal  in  Eastern,  North
 East  Frontier  and  South  Exzstern,
 Railways  during  the  last  three  years,
 year-wise;

 (b)  loss  suffered  by  Railways  and
 the  travelling  public  as  a  result  of
 these  crimes;  and

 (c)  in  how  many  cases  the  culprits
 were  caught  and  what  steps  have  been
 taken  to  improve  the  situation?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH).  (a)  Total  number  of
 cases  of  crime  reported  in  West
 Bengal  on  Eustern,  Northeast  Fron-
 tier  and  South  Eastern  Railways
 during  1973,  974  and  975  is  given
 below:

 Railways  Number  of  cases

 973  7974  1975

 Eastern  I6,83T  t8.696  I7,224

 Northeast  Frontier  8  627  758  697

 South-Eastern  1,334  37  1,296

 Loss  suffered  by  Ratlways  and
 ona  travelling  public  (Rs.*

 3973  T974  4975

 Eastern  62.72;993,  .34.I2.440  96.11,659

 Northeast  Frontier  ‘4557:786  5,98,376  966,836

 South-Eastern  2,74,283  7110,  bor  54243845.
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 (ce)  (i)  8,809  persons  were  arrest-
 ed  during  1978,  974  and  1975.

 (ii)  The  following  steps  have  been
 taken  for  prevention  of  crimes  on

 ‘Railways:—

 (l)  Important  trains  are  being
 escorted  by  Armeq  Police
 and  Railway  Protection  Force
 staff,  +

 (2)  A  vigorous  drive  has  been
 launched  against  the  crimi-
 nals  ani  receivers  of  stolen
 property  in  cooperation  with
 State  Governments,  In
 addition  to  action  for  speci-
 fic  offences,  action  has  also
 been  taken  under  the  pre-
 ventive  laws.

 ‘Oil  Drilling  in  Laxmikantapur  and
 Sundarbans

 926.  SHRI  R.  N.  BARMAN:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  he
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  work  on  drilling  oil
 hag  been  started  at  Laxmikantapur  in
 West  Bengal.

 (b)  if  not,  when  this  will  be  taken
 up;  and

 (c)  what  has  been  the  findings  of
 the  drillings  made  in  Sundarbans  area for  oil  potentialities?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a) No,  Sir,

 (b)  Drilling  ४६  Laxmikantapur
 Would  depend  on  the  results  of  dril- ling  at  Diamond  Harbour,  which would  be  taken  up  in  the  near  future.

 (०)  No  drilling  has  so  far  been ““arried  out  in  Sungarbang  area,
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 Aid  by  World  Bank  for  Production  of
 Fertilizers

 927.  SHRI  YAMNA  PRASAD
 MANDAL:  Will  the  Minister  of
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  World  Bank  provided
 aid  to  the  tune  of  $2i2  million  for
 production  of  fertilizers  in  the  country
 during  1975;  and

 (b)  if  so.  the  terms  and  conditions
 of  this  aid?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P.  C.
 SETHI):  (a)  and  (b).  In  ‘1975,  an
 agreement  was  signed  with  the  World
 Bank  for  g  loan  of  US  309  million
 for  the  Phulpur  project  of  Indian
 Farmers  Fertilizer  Cooperative
 Limited  and  another  agreement  with
 the  International  Deveiopment  As-
 sociation  (INA).  a  soft  lending  affi-
 liate  of  the  World  Bank,  for  a  deve-
 lopment  credit  of  US  $105  million.
 The  two  loans  together  amount  to
 8274  million.

 The  Morld  Bank  loan  of  ५09  mil-
 lion  is  to  be  utilised  for  meeting  the
 foreign  exchange  component  of  the
 Phulpur  fertilizer  project  ang  is  for
 a  term  of  sifeen  years  including
 five  vears  of  grace,  with  interest  at
 the  rate  of  8  per  cent  per  annum.

 The  I.D.A.  development  credit  of
 S105.  mituon  33  to  be  utilised  mainly
 for  improving  the  operations  of  the
 existing  fertilizer  units,  both  in  the
 public  as  well  as  private  sector.
 Apart  from  the  balancing  equip- ments  required  for  improved  opera-
 tions  of  fertilizer  plants,  the  credit
 woulg  be  evailable  for:-—

 (i)  development  of  associated
 facilities  to  ensure  reliability Of  captive  power  generation
 equipment,  and
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 (in)  schemes  designed  for  better
 production  control  like  re-
 covery  of  fluorine  in  phos-
 phatic  fertilizer  plants  and
 production  of  items  like  soda
 ash  and  argon  associated  with
 fertilizer  plants.

 This  credit  does  not  carr,  any  in-
 terest  but  only  a  service  charge  of
 3/4  per  cent  per  annum;  the  pertod
 of  repavment  is  fifty  years  including
 ten  years  of  grace  period.

 Prices  of  Drugs  under  20-Point  Eco-
 nomic  Programme

 928.  SHRI  Ss.  M.  SOLANKI-:  Will
 the  Minister  of  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  drug  unitc  are
 being  forced  to  reduce  their  prices
 under  the  20-Point  Economic  Prog-
 ramme  of  the  Prime  Minister  in  spite
 of  the  fact  that  there  is  statutory
 price  control  in  this  commodity:  and

 (b)  is  there  any  lacunae  in  the  Price
 Control]  Order  and  if  so,  the  action
 proposed  to  be  taken  by  Government
 to  remove  the  anomalies?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  (SHRI  P  C.
 SETHI):  (a)  and  (b)  The  prices
 of  drugs  are  statutori!y  controled
 under  the  Drugs  (Prices  Cuntrol)
 Order,  970  which  provides  a  mec  han-
 ism  for  revision  in  prices.  The  pt'ces
 of  drugs  and  medicines  are  tevised
 by  the  Government  from  time  to
 time  in  accordance  with  norms  and
 procedures  prescribed  in  thi,  Order.
 The  prives  fixed  under  the  O:der  are
 ceiling  prices  and  dealers  are  not
 precluded  from  scl'ing  them  below
 the  ceiling  price.  There  is  no  lacuna
 in  the  Drugs  (Price  Control)  Order
 970  and  this  Order  has  been  operat-
 ing  satisfactorily  since  May.  700

 The  Programme  Implementation
 Committee,  Delhi  Administration
 have  initiated  action  to  seek  volun-
 tary  cooperation  of  the  manufac-
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 turers  and  dealers,  including  manu-
 facturers  and  dealers  of  drugs  and
 medicines  to  reduce  prices  of  articles
 of  mass  consumption.

 Pending  Applications  for  Grant  of
 C.0.B.  Licences

 929.  SHRI  S.  M.  SOLANKI:  Will
 the  Minister  of  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  applications  for  the
 grant  of  C.O.B,  licences  for  drug  items
 are  pending  with  Government  and
 particulars  regarding  names  of  the
 companies  and  items  applied  for;  and

 (b)  particulars  of  C.O.B.  licences
 granted  quring  the  last  two  years  with
 names  of  the  companies  and  items
 and  capacities  approved  in  auch
 licences?

 THE  MINISTER  OF  CHEMICALS
 AND  YTERTILIZERS  (SHRI  P,  C.
 SETHI):  (a)  and  (b).  At  present  32
 applications  for  the  grant  of  COB
 licences  for  dtug  items  are  pending
 with  Government.  Statement  I
 showing  particulars  regarding  names
 of  the  companier  and  items  applied
 for  in  COB  licences  which  are  pending
 with  Governnent  ang  Statement  II
 showing  the  particulars  of  COB
 licences  granted  to  the  drug  manu-
 facturing  compames  during  the
 period  3l-7-74  to  +1-8-76  with  the
 names  of  the  companies  and  items
 with  annual  capacities  approved  in
 such  licences  are  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  on  the  Table  of
 the  House,  See  LT-No,  ‘11132/76).

 Drilling  in  West  Bengal  and  Orissz
 Coast

 930.  SHRI  SHYAM  SUNDER
 MOHAPATRA:  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  work  on  offshore  drill-
 ing  in  West  Bengal  and  Orissa  Coast
 has  been  abandoned;  and
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 (b)  if  not,  when  it  is  likely  to  re-
 start?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  The  data/information  obtain-
 ed  from  two  exploratory  wells  drilled
 in  Bengal-Oriesa  offshore  ig  cur-
 rently  umder  review,  and  further
 programme  of  work  woulg  depend
 on  the  outcome  of  the  review.

 Fresh  Survey  for  Railway  Line  from
 Jaipur  to  Chandball

 931  SHRI  SHYAM  SUNDER
 MOHAPATRA:  Will  the  Minister  of
 RAILMAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  will  be  gq  fresh
 survey  of  Railway  line  from  Jaipur
 to  Chandbal;  connecting  them  with
 Cuttack  and  main  line  in  Orisaa;  and

 (b)  if  so,  when  will  this  project
 sta't?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  No.

 (b)  Dogs  not  arise.

 Electrification  of  Railway  Lines  in
 Kerala

 932  SHRINATI  BHARGAVI
 THANKAPPAN:

 SHRI  ८  JANARDHANAN:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state-

 (a)  whether  Government  have
 tnken  any  final  decision  to  electrify
 railway  lines  in  the  State  of  Kerala;

 (b)  if  so,  the  provisions  made  there-

 =
 wo  the  annual  plan  for  1976-17;

 an

 (c)  whether  the  Kerala  Government
 have  agreed  to  help  the  Railways  in
 this  regard?

 i392  LE—4

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Kerala  Government  have  re-
 mitted  Rs  50,000  to  the  Railways  for
 carrying  out  8  cost-cum-feasibility
 study  for  electrification  of  Olavak-
 kot-Cochin  afd  Ernakulam-Trivan-
 drum  Central  Sections.

 Saving  of  Furnace  जा  due  to  its
 Substitution  by  Coal

 933.  SHRI  P  GANGADEB:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  hag  been  any
 saving  of  furnace  oil  as  a  result  of  its
 substitution  by  coal  during  ‘1975-76;

 (b)  if  so,  whether  there  has  been
 some  foreign  exchange  saving  lsu;
 and

 (९)  if  so,  the  broad  features  there-~
 of?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  to
 (c)  Yes,  Sir.  As  a  result  of  substi-
 tution  of  furnace  oil  by  coal  and  the
 various  fuel  efficiency  measures  in-
 troduced  in  industrial  units  and  fhe
 power  sector,  furnace  oil  consump-
 tion  decreased  from  4502  milhon
 tonnes  m  1973-74  to  4300  million
 tonnes  in  ‘1974-75.  ang  4253  million
 tonnes  in  1975-76,  Taking  into
 account  the  earlier  growth  rate  in
 furnace  oi|  consumption,  it  is  esti-
 mated  by  Directorate  General  of
 Technical  Development  that  a  saving
 of  nearly  45  lakh  tonnes  of  furnace
 oil  was  effected  in  ‘1975+76,  as  a
 resukt  af  these  measures,  valuéd  at
 approximately  Rs.  27.8  crores.
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 Use  of  Electronic  devices  for  Safety
 of  Trains

 935.  SHRI  P  GANGADEB:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Indian  Railways  are
 considering  any  steps  to  ensure  the
 safety  of  trains;

 (b)  whether  Government  have  any
 proposal]  to  use  electronic  devices  for
 the  purpose;  and

 (c)  if  so,  salient  features  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH).  (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  Electiwnic  devices,
 like  Automatic  Warning  System  and
 axle  counters  are  beg  provided  pro-
 gressively  for  improved  safety  in  train
 Operation.

 Maharashtra  ExPress

 936  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  speed  of  Maha-
 rashtra  Express  between  Kolhapur  and
 Pune  is  35  Km.  per  hour  and  between
 Pune,  Manmad,  Bhusawal  and  Nag-
 pur  30  Km  per  hour;

 (b)  whether  Government  propose  to
 dieselise  this  train  for  speeding  it  up
 and  provide  dining  car  to  make  the
 journey  more  comfortable;  and

 (c)  if  so,  the  salient  features  there-
 of?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  83/84  Maha-
 rashtra  Express  is  already  booked  to
 run  at  90  KMPH  on  its  entire  run
 except  on  Drund-Manmad  -  section
 where  i¢  is  bookeq  at  80  KMPH  due
 to  steep  gradients.  Due  to  a  large
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 number  of  halts  en  Toute,  the  average
 speeds  of  82  DN  and  84  UP  Maharash-
 tra  Expresses  between  Kolhapur  and
 Pune  are  36  and  37.55  KMPH  and
 between  Pune  and  Nagpur  39  and  40
 KMPH  respectively.

 (b)  No.

 (९)  Does  not  arise.

 Double  Decker  Coaches  for  Taj  Express

 937.  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to
 introduce  double  decker  coaches  on
 Taj  Express  shortly  on  a  pilot  basis;
 and

 (b)  how  soon  is  the  proposal  ५०  be
 implemented?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  and  (b).  One
 prototype  double  decker  coach  has
 been  manufactured  and  the  train  to
 which  it  wi'l  be  attached  is  under
 consideration.

 Overseas  Operations  by  O&NGC

 938.  SHRI  R  5.  PANDEY:  Will
 the  Minister  cof  PETROLEUM  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Rs.  6.5  crores  have
 been  earmarked  for  overseas  opera-
 tions  of  the  Oi]  and  Natural  Gas
 Commisrion  during  ‘1976-77;  and

 (b)  if  ‘80,  the  broad  features  of  the
 overseas  operations?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)
 and  (b).  ONGC  has  entered  into  a
 Service  Contract  with  Iraq  National
 On  Company  for  exploration,  deve-
 lopment  and  production  of  Petroleum
 in  an  irea  of  4778  aq.  kms.  in  South
 Iraq.  In  addition,  ONGC  hag  secured
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 a  contract  for  conducting  seismic
 survey:  of  an  adjoining  area,  A  pro-
 vision  of  Rs.  60.8  crores  has  been
 made  for  both  these  contracts  in  the
 Annual  P’an  of  ‘1976-77.

 Utilization  of  Allocated  Fund  for
 Metropolitan  Transport  Project  (Rail-

 ways)  Calcutta

 939.  SHRI  K.  LAKAPPA.  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  large  amount  of  allo-
 cated  funds  with  the  Metropolitan
 Transport  Project  (Railways)  Calcutta
 have  not  beep  utilised;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken
 in  tie  matter?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes,  in  the  period
 972—976.

 (b)  In  the  first  two  years,  i672  73
 and  1973-74,  expenditure  was  less  than
 what  was  anticipated  du*  to  ()  fina-
 lisation  of  designs  taking  more  time
 (ia)  shortfall  in  imports  (un)  less  com-
 pensation  paid  for  land  atquired  In
 974.75  and  1975-76,  the  surrender  of
 funds  was  due  to  the  necessity  of  a
 detailed  review  of  the  project  by  the
 Government  in  the  light  of  the  cons-
 traint  on  resources  and  the  increased
 cost  of  the  project.

 {c)  Construction  work  has  been
 Planned  to  utilNse  the  funds  made
 available  for  the  project.

 Steel  stolen  by  Crows  in  Bombay

 990.  SHRI  RAJDEO  SINGH.  Will  the
 Sioa

 of  RAILWAYS  be  pleased  to
 ate.

 (a)  whether  Crows  have  started
 stealing  Stee)  for  making  nests  along Lue  railway  track  in  Bombay;

 (b)  whether  any  loose  wire  hang-
 ing  from  the  nests  along  the  track
 could  cause  an  accident  if  the  wire
 Sappened  to  touch  the  pentograph  of
 the  railway  line;  and

 (c)  if  so,  what  steps  have  been  taken
 to  guard  against  this  new  danger?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  No.  Crows  pick
 up  stray  wire  pieces  alongwith  other
 materials  to  build  nest  on  overhead
 structures.

 (b)  Yes.

 (c)  The  following  steps  have  been
 taken  to  guard  against  this  danger
 which  has  all  along  been  in  existence:

 (i)  Special  gangs  of  staff  are  em-
 ployed  to  remove  crow-nests
 from  overhead  structures  cur-
 ing  nesting  season.

 (ii)  Insulating  sheets  are  provided
 on  roof  of  coaches  of  electric
 trains  in  the  vicinity  cf  pan.
 tographs

 Gh)  Bird  guards  are  provided  on
 overhead  wires  close  to  the
 structures.

 Manufacture  of  Coaches,  Diese]  and
 Electric  Locomotives

 941.  SHRI  RAJDEO  SINGH:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state.

 (a)  whether  the  three  production
 units  cf  the  Railways  manufactured
 535  shells  of  coaches,  ‘517  furnished
 coaches,  38  diesel  and  54  electric
 locomotives  quring  1975-76;

 (b)  if  so,  the  percentage  of  im-
 ported  farts  used  in  coaches;  and
 electric  and  diesel  locomotives;  and

 (c)  whether  the  manufacture  of
 steam  locomotives  has  been  completely abandoned?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI BUTA  SINGH):  (a)  Yes,
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 (b)  The  percentage  of  imported  parts  used  was  as  under:—

 (i)  Electric  Locomotive

 (u)  Diesel  Shutter  WDS-4  and  Di+.el  Locomotive  ZDM-3/ZDM-4

 (iii)  Diesel-Electric  Locomotive

 (avy  Diesel-Etectric  Loc  motive
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 (v)  Fully  Furnished  Conventional!  Coach—

 (a)  inclusive  of  steel  and  wheels  &  axles:

 (b)  excluding  steel.  -  .

 (c)  Yes,

 Muslim  law  of  Polygamy

 942,  SARDAR  SWARAN  SINGH
 SOKHI:  Will  the  Minister  of  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Pakistan,  Bangladesh,
 Tunisia  and  other  countries  having  a
 majority  of  Muslim  population  have
 amended  the  Muslim  Law  of  Poly-
 gamy;  and

 (b)  whether  Government  propose  to
 enact  such  g  legislation  in  India  to
 bar  Muslims  from  keeping  more  than
 one  wi‘e  at  a  time  so  as  to  bring  it
 in  line  with  majority  Community  of
 the  country  ang  make  family  plan-
 ning  a  success  under  the  20-Point  Eco-
 nomic  Programme  of  our  Prime  Min-
 ister?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (DR.  VA.
 SEYID  MUHAMMAD):  (a)  Certain
 restrictions  on  polygamy  have  been
 imposed  in  Pakistan.  Polygamy  has
 been  banned  in  Tunisia,  Algiers  and
 Turkey.  Regarding  Bangladesh,  this
 Ministry  pas  no  authentic  informa-
 tion  in  the  matter.

 (b)  There  is  no  such  proposal,
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 Recommendations  of  the  various
 Committees  on  Commission  rates  of

 Petroleum  and  hign  speed  diesel

 943.  SARDAR  SWARAN  SINGH
 SOKHI.  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Oil  Prices  Commit-
 tee  hag  sent  any  recommendation  to
 Government  of  India  in  January  this
 year,  regarding  fixation  of  new  Com-
 mission  rates  of  petro]  and  high  speed
 diesel  oi!  which  remaineg  unchanged
 since  ‘1955;

 (b)  whether  Shantilal  Shah  Commit-
 tee  on  oil  prices  hag  also  made  certz  5
 recommendation;

 (c)  whether  the  NCAER  in  its  report
 to  Government  of  India  in  1972,  had
 also  made  recommendation  for  upward
 revision  of  commission  on  both  the
 above  mentioned  products:

 (d)  whether  the  petroleum  dealers
 in  the  country  are  facing  many  prob-
 lems  due  to  non-revision  of  the  Com~
 mission;  and

 (e)  if  so,  what  steps  Government
 propose  to  take  to  implement  the  7९-
 commendations  of  the  Committees?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  to
 (९),  Yes,  Sir,
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 (a)  and  (७),  As  recommended  Ly  the

 Ofl  Prices  Committee  in  its  Interim
 Report  submitted  in  January  1976,
 Government  introduced  wf,  ‘1-7-76,
 the  sliding  scale  of  commission  to
 make  outlets  of  low  and  medium
 throughput  economically  viable.  <t  the
 wame  time  containing  the  high  profits
 of  the  high  throughput  outlets.  On  an
 average,  the  commission  works  out  to
 Rs.  65/KL  for  motor  spirit  and  Rs.
 40/KL  for  high  speeq  diesel  oil,  in-
 stead  of  the  previous  commission  of
 Rs.  42:30/KL  and  Rs,  760/KL  res-
 pectively,

 Dealers  have  made  further  represen.
 tations  to  the  Committee  whose  final
 report  is  awaited.

 Catering  system  in  trains

 944.  SARDAR  SWARAN'  SINGH
 SOKHI:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  catering  system  is
 deteriorating  day  by  day  in  Mail
 Trating  jike  Kalka  Mail  ang  other  fast
 Expres,  trains  whereas  the  food  serv-
 ed  in  Rajdhanj  Express  is  of  superior
 quality;

 (b)  whether  Government  propose  to
 change  the  present  catering  system  in
 fast  trains;  and

 (९)  if  90,  when?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  No,  on  the  con-
 trary,  the  standard  of  catering  service,
 provideqg  on  Mail  ang  fast  Express
 trains  has  progressively  improved
 The  Food  served  on  Rajdham:  Express
 Train  is  of  different  quality  as  special
 higher  tariff  is  charged  from  the  pas-
 sengers  travelling  by  this  train

 (b)  ang  (¢).  With  a  view  to  supply-
 ing  better  quality  of  food  on  the  Marl
 and  Express  Trains,  base-kitchens  were
 set  up  on  important  routes  to  serve
 ready.to-serve  meals.  Under  this  sys-
 tem,  food  prepared  under  hygienic
 condition  is  picked  up  in  insulated

 trolleys  800  supplied  to  the  pantcy cars  on  trains  where  it  is  stored  in  hot
 cases  and  supplied  hot  to  passengers on  run.  It  is  now  our  policy  to  extend
 the  system  progressively  to  cther
 trains.

 Fall  in  growth  rate  of  I0C
 945.  SHRI  JAGANNATH  MISHRA:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  be
 pleased  to  state.

 (a)  whether  the  growth  rate  of
 Indian  Oil  Corporation  hag  lately  re-
 gistered  a  fall;  and

 (b)  if  so,  the  remedial  measures
 proposed  in  this  regard?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  and
 (b).  Yes,  Sir.  The  growth  in  total
 sales  of  IOC  during  the  last  three
 years  has  been  as  under:

 3973-74  72%

 1974-75  40%

 I975-76  19%

 This  decline  in  growth  has  teen  the
 result  of  fall  2n  overall  consumption  of
 POL  products  in  the  country  and  the
 greater  availability  of  products  with
 Hindustan  Petroleum  Corporation  and
 Bharat  Refineries  Limited,  crude  sup-
 plies  to  whose  refineries  were  earlier
 restricted.  This  decline  in  growth  has
 thus  been  inevitable.

 Compilation  of  financia)  statements  by
 Companies

 946.  SHRI  8  8.  BHAURA:
 SHRI  D.  K  PANDA:

 Will  the  Minister  of  LAW.  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  most  of  the  companies
 take  abnormal  time  for  compilation
 on  their  financial  statements:

 (b)  whether  Government  have  any
 proposal  to  make  it  compulsory  for
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 companies  to  prepare  theiy  financial
 statements  before  expiry  of  the  next
 consecutive  financia]  year;  and

 (c)  if  so,  the  salient  features  there-
 of?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW.  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (SHRI  BEDA-
 BRATA  BARUA):  (a)  No,  Sir.  Ac-
 cording  to  the  information  uvuilable  in
 the  Nineteenth  Annual  Repurt  on  the
 Working  &  Administration  of  the  Com
 panies  Act.  956  already  laid  before
 the  Lok  Sabha  on  30-3-1976,  the  total
 number  of  companies  at  work  in  the
 country  ag  on  32-3-l975  was  43644
 7.362  copies  of  halance  sheet  and  pro
 fit  ang  loss  account  weve  filed  by  the
 companies  with  the  respective  Regis-
 trars  of  Companies.

 (by  and  tc»,  Under  Section  शाम  of
 the  Companies  Act,  it  is  obligatory  for
 the  companies  to  lay  pvefore  the  an-
 nua}  genera!  meeting,  a  balance  sheet
 and  profit  and  loss  account  within  a
 periog  of  six  months  from  the  date  of
 closing  cf  its  financial  year.  Section
 220  requires  that  three  copies  uf  these
 accounts  should  be  filed  with  the  Re-
 gistrars  of  Companies  within  20  days
 from  the  date  of  adoptian  in  the  annual
 general  meeting  to  be  held  in  accord
 ance  with  the  provision  of  Sectior  66
 read  with  Section  20  of  the  Act.  De-
 lay  in  holding  of  Annual  General  Mcet-
 ing  by  the  companies  consequently
 causes  delay  in  filing  of  !alance  sheet
 and  profit  anq  loss  account  with  the
 Registrars  of  Companies.  In  order  to
 obviate  this  delay,  a  ornposal  is  under
 consideration  to  make  it  obligatory  for
 a  company  to  file  its  balance  sheet  and
 profit  and  loss  account  with  the  छह
 trars  of  Companies  irrespective  of  the
 fact  whether  an  annual  general  meet-
 ing  is  held  or  pot.

 Production  ot  Dye-stuffs  and  Interme-
 diates

 947.  SHR!  DHAMANKAR:  Will  the
 Minister  of  CHEMICALS  AND  FERTI.
 LIZERS  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  any  studieg  have  been
 undertaken  to  gauge  the  neéds,;  of
 demands  ang  supply  of  saphisticated
 dyes  and  intermediates,  both  domestic
 as  well  as  for  exports;

 (b)  if  so,  whether  we  are  technolo-
 gically  advanced  and  well  equipped  to
 produce  the  required  type  of  dye-
 stuff  and  whether  foreign  collabora
 tion  on  g  selective  basis  is  contemplat-
 ed  to  fill  any  technological  gaps  in
 this  regard;  and

 (९)  what  ig  the  present  capacity  in
 the  country  for  dye-stuffs  and  inter-
 mediates  whether  any  additional  capa-
 city  is  being  created  and  what  types
 of  dyes  ang  intermediates  are  served
 for  the  small-scale  sector?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  (SHRI  C.  P.  MAJHI:
 (a)  Yes,  Sir,  stucies  have  been  under.
 taken  to  gauge  the  targets  to  be  fixed
 for  various  dye-stuffgs  and  the  same
 continue  to  be  revised  from  time  to  time
 to  meet  the  changing  pattern  cf  domes.
 tic  consumption  as  well  as  in  the  export
 market.

 (b;  We  are  sufficiently  advanced  to
 produce  dyestuffs  using  our  own
 technology,  but  for  sophisticated  types
 fureign  collaboration  may  be  considered
 provided  an  economic  capacity  is  possi-
 ble  for  the  production.

 (c)  The  present  production  capecity
 for  dye-stuffs  in  the  country  is  estimat-
 ed  at  16,700,  tonnes  per  annum  and
 additional  capacity  is  being  created  to
 cover  the  gaps.  The  dye-stuffgs  and
 intermediates  reserved  for  small-scale
 sector  are:—~

 (i)  Azo  Dyes  (Direet  and  Acids).

 (i)  Basic  Dyes.

 (ii)  Pyrazolone  (intermediate).



 Production  of  Associated  Gas  and
 Crude  from  off-shore  areas  of  Maha-

 rashtr,  and  Gujarat

 948.  SHRI  DHAMANKAR;  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  be  pleased
 to  state;

 (a)  the  anticipated  production  of
 associated  gas  along  with  the  poten-
 tial  crude  production  from  the  Bombay
 High  off-shore  area  and  other  promis-
 ing  off-shore  structures  of  Maharash-
 tra  and  Gujarat:

 (b)  whether  any  active  advance
 planning  has  been  done  on  the  profit-
 able  utilisation  for  industrial  and
 other  purposes  of  associated  gas  which
 will  be  available  from  off-shore  pro-
 jects;  ang

 {c)  if  so,  what  are  the  projects
 which  could  be  harnessed  and  vased
 on  associateg  gag  and  other  phased
 programmes  so  as  to  avoid  pvintless
 flaring  of  the  gas  for  want  of  outlets

 to  use  it?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  to  (c).
 At  the  optimal  level,  the  production  of
 oi)  from  Bombay  High  off-shore  field  is
 expecied  to  be  around  ten  tillion
 tonnes  per  annum  and  the  production
 of  associated  gas  around  three  million
 cubic  metreg  per  day.  The  production
 potential  of  Bassein  and  other  off-shore
 structures  where  oil  has  been  discover-
 ed  is  yet  to  be  estimated.  The  issues
 relating  to  the  transportation  and  uti-
 lisation  of  the  associated  gas  from
 Bomtay  High  field  are  under  study.

 Completion  of  alternate  alignment  on
 Kangra  Valley  Railway

 949.  PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR:  Will  the  Minister  of  RAILWAY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  alternate  alignment
 on  Kangra  Valley  Railway  has  been
 completed;  and

 (b)  if  80,  the  likely  date  by  which
 the  line  would  be  opened  :o  goods
 and  passenger  traffic?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  and  (b).  Work  on
 the  re-alignment  of  the  section  between
 Jawanwala  Shahr  and  Guler  stations
 of  the  Kangra  Valley  Railway  Iine  is
 still  in  progress.  M/s.  Braithwaite,
 Burn  &  Jessop  Construction  Co.
 Calcutta,  who  have  been  entrusted  with
 the  work  of  fabrication  and  erection  of
 girders  for  three  major  bridges  (Dehar
 Sukhad  and  Gai)  or  the  project.  have
 been  specifically  requcn..d  to  expedite
 the  work  nn  these  bridges  and  to  try
 to  compie.e  the  work  hy  end  of  Septemn-
 ber,  ‘1976.  It  would  be  possible  to
 open  this  line  soon  after  completion  of
 the  bridges—say  by  31-10-1978.

 Running  of  train  between  Mangalore
 and  Subramanya  Road

 950.  SHRI  ए.  R.  SHENOY:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  has  been  decided  to
 run  passenger  trains  between  Mangalore
 and  Subramanya  Road  on  the  newly
 laid  railway  line  in  South  Kanara
 District;  and

 (0,  if  so.  the  date  by  which  the  line
 will  be  opened  for  the  traffic?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  Yes,

 (9)  Tentatively  by  the  end  of  Decem-
 ber.  ‘1976.

 Restoration  of  Roads  near  Mangalore
 95]  SHRI  P.  R.  SHENOY:  Wil)  the

 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (ad  whether  the  two  roads  from
 Neerunarga  to  Valachhil  and  Neeru-
 marga  to  Arkula  near  Mangalore  have



 wz  Written  Answers

 not  been  restored  by  the  Railways  after
 laying  Mangalore-Hassan  railway  line
 across  these  roads;  and

 (b)  if  so,  the  manner  by  which  these
 roads  will  be  restored?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 BUTA  SINGH):  (a)  and  (b),  For  the
 roaq  from  Neerumarga  to  Valachhil,  ap
 unmanned  level-crossing  has  been  Pro-
 vided  and  igs  now  in  Use  by  road  users.

 For  the  road  from  Neerumarga  tc
 Arkula  which  crosses  the  railway  line
 about  2550  ft.  distance  from  the  above
 level-crossing,  a  pedestrian  crossing
 has  been  provided.

 Vehicular  traffic  will  utilise  the  level.
 crossing  referred  to  earlier.

 Withdrawal  of  L.P.G.  supplies  to  Hos-
 tels  and  Restaurants  by  700

 952.  SHRI  RAM  BHAGAT  PAS-
 WAN:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  Government  have
 directed  Indian  Oi]  Corporation  to
 withdraw  L.P.G.  supplies  to  hostels,
 canteens  and  restaurants  in  the  coun-
 try;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  and
 (b),  In  view  of  the  limited  availability of  Liquified  Petroleum  Gag  (cooking
 gas)  and  keeping  in  view  the  objective of  giving  priority  to  domestic  users  80 as  to  help  the  housewives,  oil  companies were  advised  ag  under:—

 (i)  The  demand  for  LPG  from  orga- nised  establishments,  where  cooking  is
 done  by  employees,  like  canteens,
 hotels,  shops,  etc.,  should  not  be
 entertained  except  to  a  limiteg  extent 38  specified.
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 ‘GB  है.  may  be  supplied’ te  student
 hostels  in  areas  whete  ¢oul/sttt  coke
 is  not  readily  available,  on  the  basis  of
 an  assessment  of  the  resident  student
 Population;  and

 Qii)  A  phased  programme  may  be
 drawn  up  for  withdrawal  of  LPG
 supply  to  hotels,  restaurants,  canteens
 etc.  No  withdrawal  of  LPG  from  those
 using  it  in  the  past  has,  however,  been
 started  yet  and  it  has  been  decided  to
 pend  such  action  for  the  time  being.

 However,  LPG  connections  have  been
 allowed  in  a  few  cases  of  hotels/hostels
 which  cater  to  the  needs  of  foreign
 tourists.

 Setting  up  of  Kerosene  Depots  at
 Taluka  Level

 983.  SHRI  MOHAN  SWARUP:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  oil  companieg  in  public
 sector  propose  to  implement  a  scheme
 of  setting  up  kerosene  depots  at  Taluka
 level]  all  over  the  country;

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  of  the
 scheme;  and

 (०)  the  time  by  which  it  would  be
 implemented?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  (SHRI
 ZIAUR  RAHMAN  ANSARI):  (a)  to
 (०),  A  field  survey  for  the  development
 of  Taluka  Kerosene  Depots  (TKD)  was
 conducted  by  the  Hindustan  Petroleum
 Corporation  Limited  in  coordnation
 with  other  oil  industry  members.  A
 pilot  project  has  also  been  started  in
 Ratnagirl  district.  The  concept  of
 Taluka  Kerosene  Depots  envisages
 setting  up  of  Kerosene  storage  points,
 asfaras  practicable,  in  each  Tehsil/
 Taluka,  so  that  kerosene  distribution
 upto  Taluka  level]  will  take  place  under
 oi]  companies’  directions  as  per  State-
 wise  allocations  made  by  the  Ministry
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 ot  Fetroleum.  The  subsequent  distri-
 bution  of  kerosene  beyond  TKD  will
 be  done  through  Dealers/Retailers  and
 it  will  be  the  reaponsibility  of  the  res-
 pective  State  Governments,  ag  is  the
 position  at  present.  The  Damle  Com-
 mittee  on  Distribution  System  of  Pet-
 roleum  Product  has  also  commended
 the  scheme  and  recommended  its  ac-
 ceptance  in  principle  ०४  the  Govern
 ment,  Recommendations  of  the  Com-
 mittee  are,  however,  at  present  under
 consideraion.

 4.42  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 MR  SPEAKER:  In  view  of  the  un-
 precedented  situation,  I  find,  some  hon.
 Members  on  this  side  are  not  rresent.
 I  will  allow  today  as  a  special  case,
 without  any  precedent,  the  hon.  Minis-
 ter  for  Parliamentary  Affairs  to  lay  the
 papers  ow  behalf  of  his  colleagues  who
 are  not  present.

 Shn  HL  है,  Gokhale.

 NOTIVICATION  UNDER  SUPREME  COURT
 JUpGEs  (CONDITIONS  oF  SERVICE)  AcT

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI  प्र.
 R.  GOKHAE):  I  beg  to  lay  on  the
 Table:

 a@  A  copy  of  the  Supreme  Court
 Judges  (Travelling  Allowance)
 Amendment  Rules,  976  (Hindi
 and  English  versions)  publish-
 ed  In  Notification  No  GS.R.
 343(E)  in  Gazette  of  India
 dated  the  8th  May,  976  im
 der  sub-section  (3)  of  section
 24  of  the  Supreme  Court
 Judges  (Conditions  of  Service)
 Act,  i958  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-i7/76,}

 @)  A-copy  of  the  High  Court
 Judges  Travelling  Allowance
 (Amendment)  Rules,  976
 (Hindi  and  English  versions)
 Published  in  Notification  No.
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 G.S.R.  344(E)  in  Gazette  of
 India  dated  the  l8th  May,  ‘1976,
 under  sub-section  (3)  of  section

 24  of  the  High  Court  Judges
 (Conditions  of  Service)  Act,
 1954,  [Placed  in  Lebrary.  See

 No,  LT-228/76.]

 Tami  NApu  Cooperative  SOCIETIES
 (APPOINTMENT  OF  SPECIAL  OFFICERS)

 Act

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  (SHRI  K.  RAGHU  RAMA-
 TAH):  On  behalf  of  Shri  A.C,  George,
 [  beg  to  lay  on  the  Table  a  copv  of  the
 Tamil  Nadu  Cooperative  Sorieties
 (Appointment  of  Special  Officers)  Act
 I976  (Prasident’s  Act  No.  25  of  976)
 (Hin*:  and  Engfish  versions)  published
 i0  Gazette  of  India  dated  the  Ist  June,
 1976,  under  sub-section  (3)  of  section  3

 of  the  Tamil  Nadu  State  Legislature
 (Delegation  of  Powers)  Act,  976
 {Placed  in  Library.  See  No,  LT-9/
 76.)

 NOTIFICATION  UNDER  ESSENTIAL
 Commeonrtizg  ACT

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI  B.
 ्,  MAURYA);  I  beg  to  lay  on  the
 Table  under  sub-section  (6)  of  section
 3  of  the  Essential  Commodities  Act,
 ‘1958,  a  copy  of  Notification  No.  S.0.
 440(E)  (Hindi  and  ‘English  versions)
 published  in  Gazette  of  India  dated  the
 30th  June,  1976  extending  the  Cement
 (Quality  Control)  Order.  962  to  the
 State  of  Sikkim  (Placed  in  Library.
 See  No,  LT-4:20/76.}

 NOTIFICATIONS  UNDER  ALL-INDIA  SeER-
 VICES  ACT

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS,
 DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 AND  ADMINISTRATIVE  REFORMS
 AND  DEPARTMENT  OF  RBARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  (SHRI  OM
 MEHTA):  I  beg  to  lay  on  the  Table
 a  copy  each  of  the  following  Notifi.
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 cations  (Hind:  and  English  versions)
 under  sub  section  (2)  of  section  3  ot
 the  All

 QQ)

 (2)

 (3)

 16 ३  ~

 ~  ता  ~

 (6)

 (7)

 (8)

 India  Services  Act  95]
 The  Indian  Pulice  Service
 (Fixation  of  Cadre  Strength)
 Seventh  Amendment  Regula
 tions,  97@  published  in  Noti-
 fication  No  CSR  35(E)  an
 Gazette  of  India  dated  the  25th
 May  976

 The  Indian  Police  Service
 (Pay)  Eighth  Amendment
 Rules  1976  published  in  Not
 fication  No  GSR  352(E)  in
 Garttte  of  India  dated  the
 23th  Mav  976

 Lhe  All  India  Services  (Death
 cum-Retirement  Benefits)  Fifth
 Amendment  Rules  976  pub
 lished  in  Notuiication  No
 GSR  758  in  Gazette  of  India
 dated  the  5th  June  1976,

 The  All  India  Services  (Death
 cum  Retirement  Benen  >
 S.th  Amendment  Rults  1970
 published  in  Notification  ‘Nc
 GSR  158  in  Gazette  of  In  त
 dated  the  5th  June  1फा0

 The  Indian  Polxe  Service
 (Fixation  of  Cadre  Strength
 Fifth  Amendment  Regulations
 976  published  in  Notification
 No  GSR  8i2  in  Gazette  of
 Ind  a  dated  the  20)  lune
 976

 The  Intian  Police  Service
 (Pay)!  Fourth  Amendment
 Rules,  976  published  tn  Noti-
 fication  No  GSR  8t3  in
 Gazette  of  India  dated  the  i2th
 June  976

 The  Indian  Police  Service
 (Pay)  Sixth  Amendment
 Rules  976  published  in  Noti-
 Rules  978  published  in
 Gazette  of  India  dated  the
 2th  June  3976

 The  Indian  Police  Service
 (Pay)  Seventh  Amendment

 AUGUST  77,  328

 (9)

 (0)

 1)

 12)
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 Rules,  1976,  published  in  Neti
 fication  No  GA&R.  88  m
 Gaeite  of  India  dated  the
 I2th  June  i976

 GSR  400(E)  publisted  in
 Garette  of  India  dated  the  l6th
 June  976

 The  Indian  Police  Service
 (Pay  )  Nmth  Amendment
 Rules  1976  published  in  Noth
 fication  No  GSR  827  in
 Gazette  of  India  dated  the
 {2th  June  976

 fhe  Indian  Pohce  Service
 (Fixation  of  Cadre  Strength:
 Eight  Amendment  Regula
 tions  976  published  in  Not
 fication  No  GSR  40i(E)  in
 Gazette  of  India  dated  the  I6th
 June  976

 The  Indian  =  Police  =  Service
 (Pay)  Twelfth  Amendmeni
 Rues  976  published  in  Noti
 fication  No  GSR  402(E)  in
 Gazette  of  Incia  dated  the
 With  June  i976

 (13)  GSR  403(E)  published  in

 (६4)

 (15)  The  Indian

 M6)

 India  cated  the
 976

 Gazette  of
 {6th  June

 The
 Service

 Indian  Admunistrat  ve
 (Fixation  of  Cadre

 Strength)  Thirteenth  Amend
 ment  Regulations  i976  pul
 lished  in  Notification  No
 GSR  404(E)  in  Gazette  of
 India  dated  the  i6th  June
 976

 Administrat  ve
 Service  (Pav)  Thirteenth
 Amendment  Rules  976  pub
 lhshed  in  Notification  No
 GSR  405(E)  in  Gazette  of
 ldia  dated  the  6th  June
 976

 The
 Service

 Indian  Administrative
 (Fixation  of  Cadre

 Strength)  Twelfth  Amend
 ment  Regulations  976  pu’-
 hshed  In  Notification  No
 GSR  46(E)  in  Gazette  of
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 India  dated  the  22nd  June
 i976

 The  indian  Administrative
 Service  (Pay)  Twelfth  Amend
 ment  Rules,  1976,  published  in
 Notification  No.  GS.R  4i7(E)
 in  Gazette  of  India  dated  the
 22nd  June,  ‘1976,

 The  Indian  Admunustrative
 Service  (Fixation  of  Cadre
 strength)  Fourteenth  Amend
 ment  Regulations,  ‘1076,  pub
 lished  in  Notification  No
 GSR  424(E)  im  Gazette  of
 India  dated  the  25th  June
 976

 The  Ind.an  Admuimstrative
 Service  (Pay)  Fourteenth

 Amendment  Rules,  976  pub
 lished  in  Notification  No
 GSR  425(E)  in  Gazette  of
 India  dated  the  25th  June
 976

 The  Indian  Administrative
 Service  (Pay  )  Eleventh
 Amendment  Rules  976  पन
 hehed  fn  Notification  No
 GSR  900  9  §6Gazette  of
 India  dated  the  26th  June
 976

 The  Indlan  Police  Service
 (Pay)  Tenth  Amendment
 Rules,  1976,  published  :n  Not:-
 fication  No  GSR  901  in
 Gazette  of  India  dated  the
 26th  June  976

 Service
 (Pay)  Eleventh  Amendment
 Rules  1976,  published  in
 Notification  No  GSR  902  in
 Gazette  of  Ind‘a  dated  the  26th
 June,  1976,

 The  Indian  Police  Service
 (Fixation  of  Cadre  Strength)
 Ninth  Admendment  Regula
 tions  ‘1976,  published  in  Noti-
 fication  No.  GSR  438(E)  m
 Gazette  of  India  dated  the  3-d
 July,  1976.

 The  Indian  Police  Service
 (Pay)  Tenth  Amendment

 Papers  Laid

 Rules,  ‘1976,  pubi  chet  in  Noti-
 fication  No.  GSR.  4:39(£)  an
 Gazette  of  India  dated  the’
 3rd  July.  2976

 The  Indian  Administrative
 Service  (Fixation  of  Cadre
 Strength)  Fifteenth  Amend-
 ment  Regulations  1976,  pub
 lished  in  Notification  No
 GSR  990  in  Gazette  of  India
 dated  the  !0th  July,  976

 The  Indian  Adminitrative
 Service  (Pay)  Fifteenth
 Amendment  Rules  1976,  pub
 hshed  in  Notification  No
 GSR  9}  m  Gazette  of  India
 dated  the  i0th  July,  976

 The

 nf

 (25)

 (2b)

 Indian  Admunistrative
 Service  (F  xation  of  Cadre
 Strength)  Ninth  Amendment
 Regulations  1976,  published  .n
 Notification  No  GSR  465(E)
 m  Gazette  of  Irdia  dated  the
 23rd  July  976

 The  Indian  Administrative
 Service  (Pay)  Tenth  Amend.
 ment  Rules,  976  published  in
 Notification  No  GSR  466(E)
 in  Gazette  of  India  dated  the
 23rd  July  976

 [Placed  im  Library  See  No  LT
 4222  ह  ]

 REPORT  ON  THE  GENERAL  ELFCTIONS  TO
 THE  LeGistative  ASSEMBLIFS  AND
 PRESIDENTIAL  ANp  VICE-PRESIDENTIAL
 ELFCTIONS,  NOTIFICATIONS  UNDER  TAMIL
 ७०७  Hinpu  RELIGIOUS  AND  CHARITABLE
 ENDOWMENTS  ACT  AND  A  STATEMENT  re
 DELAY  IN  LAYING  NOTIFICATION  re  TAMIL
 Naou  Inoran  MARRIAGE  (REGLATRATION)
 RULEs,

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (DR  दी  A
 SEYID  MUHAMMAD)  I  beg  to  lay  on
 the  Table

 a)  1)  A  copy  of  the  Report  on
 the  General  Elections  to  the  Legis-

 lative  Assemblies  of  Manipur,  Naga-
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 [Dr.  V,  A.  Seyid  Muhammad)
 land,  Orissa,  Pondicherry  and  Uttar
 Pradesh  in  3874,  Gujarat  in  975  and
 the  Presidential  and  Vice-Presiden-
 tial  Elections,  974—Narrative.

 (ii)  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  explaining  the
 reasons  for  not  laying  simultane.
 ously  the  Hind:  version  of  the  above
 report,
 [Placed  in  Library.

 41122/78.)
 See  No.  LT-

 (2)  A  copy  each  of  the  following
 Notifications  under  sub-section  (3)
 of  section  ३76  of  the  Tamil  Nadu
 Hindu  Religious  and  Caritable  En-
 dowments  Act,  959  7९80  with  clause
 (c)  (iv)  of  the  Proclamation,  dated
 the  3ist  January,  976  issued  by  the
 President  in  relation  to  the  State  of

 ‘Tamil  Nadu:

 (i)  The  Installation,  Safeguarding
 and  Accounting  of  Hundials
 Rules.  ‘1975,  published  in  Noti-
 fication  No  GOMs  1231  in
 Tamil  Nadu  Government
 Gazette  dated  the  2th  Novem.
 ber.  1975.

 (ii)  G.O.Ms  409  published  in
 Tamil  Nadu  Government
 Gazette  dated  the  !7th  Decem-
 ber,  975  making  certain
 amendment  to  the  Admihis-

 tration  of  the  Hindu  Religious
 and  Charitable  Endowments
 Common  Good  Fund  Rules,
 1962.

 (ili)  G.O.Ms.  54]  published  in
 Tamil  Nadu  Government
 Gazette  dated  the  2ist  Jan-
 uary.  976  making  certain
 amendment  to  the  Advisory
 Committee  Rules,  published  in
 Notification  No.  S.R.O.  A-
 034  dated  the  !7th  February,
 1960.

 (iv)  G.O.Ms  780  published  in
 Tamil  Nadu  Government
 Gazette  dated  the  30th  June,
 978  making  certain  amend-
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 ment  to  the  Installation,  Safe-
 guarding  and  Accounting  of
 Hundials  Rules,  1975.

 (२)  Three  statements  (Hindi  and
 English  versions)  showing
 reasons  for  delay  in  laying

 the  notifications  mentioned  at
 (i),  Gi)  and  (iii)  above,

 (vi)  Four  statements  (Hindi  and
 English  versions)  explaining
 the  reasons  for  not  laying
 Hindi  versions  of  Notifications
 mentioned  at  (i),  (fi),  (iii)
 and  (iv)  above  {Placed  in
 Library.  See  No.  LT-!323/
 76.)

 (3)  A  statement  (Hindi  and  Eng-
 lish  versions)  showing  reasons  for
 delay  in  laying  Tamil  Nadu  Govern-
 ment  Notification  No  GO.Ms,  2066°
 published  in  Tamil  Nadu  Govern-
 ment  Gazette  dated  the  l0th  Decem-_
 ber,  975  making  certain  amend-
 ments  to  the  Temil  Nadu  Hindu
 Marriage  (Registration)  Rules.  1967,
 (Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 ‘11124/76,)

 NOTIFICATIONS  UNDER  COMPANTES  ACT

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW.  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (SHRI  BEDA-
 BRATA  BARUA):  TI  beg  to  lav  on
 the  Table  a  copy  each  of  the  follow-
 ing  Notifications  (Hindi  and  English
 versions)  under  sub-section  (3)  of
 section  642  of  the  Companies  Act,
 1956:

 ह)  The  Cost  Accounting  Records
 (Soda  Ash)  Rules.  ‘1976,  pub-
 lisheg  in  Notification  No.  8.0.
 720  in  Gazette  of  India  dated
 the  29th  May,  1976,

 (1)  The  Companies  (Particulars
 of  Employees)  Amendment
 Rules,  1976,  published  =  in
 Notification  No.  G.S.R.  942  in
 Gazette  of  India  dated  the
 26th  June,  ‘1976,

 °The  notification  was  laid  on  the  Table  on  8-8-i976,
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 (ii)  The  Companies  (Transfer  of
 Profits  to  Reserves)  Amend-
 ment  Rules,  1076,  published  in
 Notification  No.  G.SR.  472(E)
 in  Gazette  of  India  dateq  the
 24th  July,  1978,  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-225/
 76.)

 1145  hre

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-
 BERS'  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 SIxTy-sixTa  RePorT

 SHRI  6.  G  SWELL  (Autonomous
 Districts):  I  beg  to  present  the  Sixty-
 sixth  Report  of  the  Committee  on
 Privae  Members’  Bills  and  Resolu-
 tions.

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF
 SCHEDULED  CASTES  AND  SCHE-

 DULED  TRIBES

 Fiety-FourTH,  हिपहपइनशाशा ल  ३४७  Frery-
 S8IxTH  REPorTs

 SHRI  NIHAR  LASKAR  (Karim-
 gan}).  I  beg  to  present  the  following
 Reports  of  the  Committee  on  the  Wel.
 fare  of  Scheduled  Castes  and  Schedul-
 ed  Tribes-—

 (2)  Fifty-fourth  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the
 recommendationg  _  contained
 in  the  Thirty-Fifth  Report  cn
 the  Ministry  of  Agriculture
 ang  Irrigation  (Department
 of  Agriculture)—Reservations
 for  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  in  the  Indian
 Couneil  of  Agricultural  Re-
 search  (Headquarters),  the
 Indian  Agricultural  Research
 Institute  and  the  Directorate
 of  Extension.

 Delhi  Sales  Tax  =  az
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 (2)  Fifty-fitth  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the
 recommendationg  contained
 in  the  Forty-second  Report  on
 the  Ministry  of  Education,  So-
 cial  Welfare  ang  Culture  (De-
 partment  of  Education)—Re-
 servation  for,  and  employ-
 ment  of,  Scheduled  Castes  ang
 Scheduled  Tribes  in  the  Uni-
 versity  Grants  Commission
 and  admission  and  other  faci-
 lities  provided  to  Scheduled
 Caste,  and  Scheduled  Tribes
 by  the  Universities.

 (3)  Fifty-sixth  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the
 recommendationg  contained
 in  the  Forty-eighth  Report  on
 the  erstwhile  Ministry  of
 Finance  (Department  of
 Banking)  —Recruitment  of
 Probationary  Officers  in  the
 Bank  of  India.

 2.48  hrs.

 DELHI  SALES  TAX  (AMENDMENT
 AND  VALIDATION)  BILL*

 MR  SPEAKER:  Shri  Raghu
 Ramaiah  has  heen  authorised.  Shri
 Raghu  Ramaiah

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  (SHRI  K,  RAGHU  RA-
 MAIAH)  Sir.  on  behalf  of  Shri
 Pranab  Kumar  Mukherjee,  I  beg  to
 move  for  leave  to  introduce  a  Bill  to
 amend  retrospectively  the  law  relat-
 ing  to  saleg  tax  as  in  force  in  the
 Union  Territory  of  Delhi  during  a  past
 period  ang  to  validate  taxes  on  the
 sale  or  purchase  of  certain  goods  dur-
 ing  such  period.

 MR  SPEAKER:  The  question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  to  amend  retrospectively

 —
 “Published  in  प्रकट,  of  India  Extraordinary  Part  Ul,  seetion  2,  dated

 19-8476.
 tintroduceq  with  the  recornmenda  tion  of  the  President.
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 [Mr.  Speaker]
 the  law  relating  to  sales  tax  as  in
 force  in  the  Union  territory  of  Delhi
 luring  a  past  period  and  to  validate
 taxes  on  the  sale  or  purchase  of
 certain  goods  during  such  period.”

 The  motion  was  adopted,

 SHRI  K,  RAGHU  RAMAIAH:  Sir,
 I  introducet  the  Bill.

 3.50  hrs.

 TERRITORIAL  WATERS,  CONTI-
 NENTAL  SHELF,  EXCLUSIVE  ECO-

 ‘NOMIC  ZONE  AND  OTHER  MARI-
 TIME  ZONES  BILL—contd,

 MR.  SPEAKER:  The  House  will
 now  take  up  further  consideration  of
 the  following  motion  moveg  by  Snri
 H,  R  Gokhale  on  the  l6th  August,
 1976,  namely:

 “That  the  Bill  to  provide  for  cer-
 tain  matters  relating  to  the  terri-
 torial  waters,  continental  shelf,  ex-
 clusive  economic  zone  and  other
 maritime  zones  of  India,  as  passed
 by  Rajya  Sabha,  be  taken  into  consi-
 deration.”

 The  time  taken  was  25  minutes.  Shri
 Jagannath  Rao  may  now  continue  his
 speech,

 SHRI  JAGANNATH  RAO  (Chatra-
 pur):  Mr.  Speaker.  Sir,  I  was  submit.
 ting  yesterday  how,  at  the  United
 Nations  Conference  on  the  Law  of  the
 Sea  a  broad  consensus  was  arrived  at
 regarding  the  territorial  waters,  its
 extent,  continental  shelf  and  maritime
 zones  which  are  synonymous  with  the
 exclusive  economic  zone  and.  to  this
 extent,  the  sovereign  rights  of  the
 coastal  States  over  these  areas.  What
 would  remain  to  be  decided  »y  that
 International  body  was  about  the  ex-
 ploration  and  exploitation  of  the  deep
 sea  bed  resources  and  how  that  hody
 should  be  constituted,  its  powers  and
 funrtiongs  and  so  on.  But.  that  does
 not  deter  us  from  proceeding  with  the
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 admitted  areas,  that  is,  the  territorial
 waters,  the  continental  shelf  and  mari-
 time  zones  as  admitted  by  a  number
 ot  States.  So,  we  need  not  wait  for
 that.

 We  have  got  a  long  sea  coast—the
 Bay  of  Bengal  in  the  east,  the  Arabian
 Sea  in  the  west  and  the  Indian  Ocean
 in  the  south,  We  have  got  vast  re-
 sources.  We  found  oil  in  the  «ffshore
 and  also  other  mineral  resources  with.
 in  this  area  and  we  will  have  to  ex-
 ploit  them  at  the  earliest  and  we  need
 not  wait  till  a  broad  consensus  or
 an  agreement  is  arrived  at  at  that
 Conference  regarding  the  other  matters
 which  are  stil]  unresolved.

 Sir,  the  international  conferences  go
 on  unending;  they  do  not  arrive  at
 decisions.  That  does  not  mean  that  we
 should  sit  idle  as  spectatorg  and  should
 wait  ‘ill  a  final  agreement  is  arrived
 at  or  it  is  signed.  On  such  of  those
 points  as  there  are  agreements—un
 animous  *greements—we  should  take
 them  as  derisions  arrived  at  at  the
 Conferenre  and  we  shall  have  to  take
 advantage  of  that  and  start  exploiting
 the  resources.  We  are  exploring  oil
 and  we  have  exploited  it  and  got  good
 reserves  and  we  shall  have  to  intensify
 our  efforts  to  fird  oils  in  the  Bay  of
 Bengal  and  also  in  other  places  in  our
 countrv  in  the  sea  hed

 Apart  from  that,  as  I  said.  we  have
 got  mineral  resources  such  as  man-
 ganese  ore  in  the  deep  sea  beds  as  also
 copper.  nickel  and  other  valuable
 metals.  We  have  to  take  advantage  of
 it.  The  sea  contains  valuable  metals—
 precious  stones  and  all  that.  I  do  not
 understand  why  we  should  wait  till  the
 treaty  is  signed  or  a  final  conclusion
 ig  arrived  at  on  the  points  which  are
 still  unresolved.  These  are  my  respect-
 ful  submissions  firstly.

 Secondlv,  as  I  said.  we  have  no
 marine  technology  and  we  have  not
 been  able  to  apolv  our  mind  in  that
 direction.  That  we  will  have  to  do
 immediately  by  taking  the  sssistance
 of  our  friendly  countries.  The  Soviet
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 Union  has  been  helping  us  in  several
 fields  of  our  economic  activities  with
 whom  we  have  to  enter  into  an  agree-
 ment  for  a  period  of  ten,  fifteen  or
 twenty  years  and  see  that  we  get  their
 technology  for  the  exploitation  of  deep
 sea  resources  and  to  train  our  young
 men  so  that  we  can  start  forthw  th
 and  we  should  not  wait  for  the  future
 date.  The  international  conferences  are
 unending;  they  go  on  year  after  year.
 {  have  seen  ४  because  I  happened  to
 be  a  Member  of  the  Indian  Delegation
 in  the  United  Nations  Conference
 where  the  same  subjects  come  every
 year  and  nothing  is  decided  There.
 fore,  while  we  have  full  faith  in  the
 U.N.  let  us  not  wait  for  the  final  deci-
 sion  which,  I  am  sure,  will  never  be
 reached.

 Apart  from  that.  the  first  thing  that
 we  will  have  to  see  is  ahout  the  sea
 pol’)  ‘ioe.  @Sea  pollution  is  a  problem
 which  affects  the  living  resources  in
 the  sea.  that  is.  fish.  It  is  said  that
 four-fifth  of  sea  pollution  ig  caused  hy
 the  land  based  sources  and  one-fourth
 by  the  ships  which,  by  discharge  cf  the
 oil,  cause  the  sea  pollution.  Sir.  this
 problem  cannot  be  decided  by  the  law
 of  sea  It  is  outside  ifs  purview  but
 Iam  sure  in  958  the  inter-Govern.
 mental  Maritime  Consultative  Organi-
 sation  went  into  this  question  and
 suggested  a  broad  spectrum  which
 authorised  the  coastal  States  to  make
 laws  and  regulations  fo  control  ‘this
 pollution.

 The  shipping  tonnage  has  increased
 in  the  last  25  years.  It  has  gone  upto
 306  million  GRT.  Many  nations  depend
 on  oi]  which  hag  to  be  carried  by  bulk
 carriers  and  there  is  bound  to  be  sea
 pollution.  Therefore,  this  problem  has
 to  be  tackled  immediately  since  we
 have  got  a  long  sea  coast.

 Then,  Sir.  we  have  got  valuable
 fishing  fields  in  this  continental  shelf
 which  have  to  be  exploited  but  un-
 fortunately  our  fishermen  do  not  go
 beyond  the  territorial  waters.  We
 have  the  right  to  go  beyond  the  terri.
 t
 pent

 waters  for  fishing.“  In  Kerala
 there  are  very  good  fishermen  and  they

 ete.  Bill

 are  using  Norwegian  trawlers  for
 catching  fish.  It  is  said  Japan  gets  50
 per  cent  of  its  protein  food  value  from
 fish  We  can  85  wel)  do  that.  The
 coasta]  States  should  be  allowed  to
 exploit  these  resources  and  Central
 Government  should  come  to  an  agree-
 ment  with  the  States  and  give  them
 necessary  help  and  need  not  wait  till
 States  come  up  individually  to  exploit
 these  resources,

 Then  there  is  the  problem  of  land-
 Tocked  States.  It  is  said  that  thev  are
 entitled  to  share  the  benefits  of  the
 living  resources  of  the  sea  and  not  the
 non-living  resources.  Recently  in  an
 article  written  by  Shri  D,  Sen.  Secre.
 tarv-General  of  Law  of  the  Sea  Con-
 ference  it  is  said  that  land-locked
 States  are  entitled  to  share  the  fiving
 resources  and  not  the  mineral]  resources.
 The  Minister  may  explain  the  position
 In  the  other  House  the  Minister  stated
 that  if  Nepal  and  Bhutan  want  to  ex-
 ploit  the  resources  of  sea  we  will  have
 ta  vermif  them.  I  want  to  know  whe
 ther  land-lockeq  States  are  allowed  to
 share  the  minera]  resources.

 Then  I  come  to  the  point  about  his-
 toric  waters.  What  are  the  historic
 waters  which  the  hon.  Minister  has  in
 mind.  There  is  an  interesting  judge-
 ment  of  Justice  प  R  Venkataraman
 Iyer  of  the  Madras  High  Court  in  the
 vear  ‘1952  wherein  he  has  exovlained
 that  Palk  Strait  and  the  Gulf  of  Manrar
 cannot  be  said  to  he  part  of  the  sea.
 Thev  are  islands  which  have  an  open-
 ing  into  the  inland  waters  and  rot  the
 sea  They  are  part  of  the  territory  of
 India  and  the  successive  Sovereigns  of
 India  have  exercised  control  over  this
 area  and  it  was  acquiresceg  in  bv  other
 States.  Therefore.  we  have  got  that
 status—the  sovereiem  status—over  this
 area  and  these_areas  should  be  treated
 as  part  of  the  territory  of  India.

 Then  I  want  to  know  about  the  statug
 of  the  Andaman  and  Nicobar  Islands,
 the  Lekshadween  and  Amindiv  Islands.
 What  about  Goa?  Are  you  taking  them
 as  part  of  the  territory  of  Indie  or
 giving  thent  a  separate  archipelago
 status?
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 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  (Alipore):
 Goa  is  in  the  mainland.

 SHRI  JAGANNATH  RAO:  It  is  also
 ao  island.  It  is  connected  by  Karna-
 taka.

 SHRI  B.  V.  NAIK  (Kanara):  Goa
 is  a  part  of  Indian  territory.

 SHRI  JAGANNATH  RAO.  फ  all
 these  cases,  you  have  to  measure  the
 territorial]  waters  and  the  continental
 shelf.  Leave  Goa  alone.  I  would  like
 to  know  about  the  Lakshddweep  and
 Amindiyv  islands  and  the  Andaman
 and  Nicobar  islands.  Are  they  treated
 as  part  of  India  or  are  they  given  a
 separate  status  in  which  case  the
 calculation  of  maritimé  zone  would  be
 different?  This  hag  to  be  made  clear.

 Then  what  about  the  maritime  boun-
 daries  with  neighbouring  countries?
 We  have  neighbouring  countries,  per-
 haps  not  that  friendly,  which  are  tess
 friendly,  ke  Pakistan  on  the  one  side
 and  Bangladesh  on  the  other.  Have
 any  talks  been  carried  on  or  =  started
 with  these  countries  about  the  mari
 time  boundaries  between  these  count-
 ties  and  India?  Have  we  got  any  dis-
 pute  or  tussic  between  Burma  and
 India  about  maritime  boundaries?  I
 understand  there  was  a  maritime
 boundary  settlement  between  Sri
 Lanka  and  India.  All  these  matters
 have  to  be  gone  into  and  rcttled  early
 and  the  necessary  maps  and  charts
 have  to  be  published.  The  maps  are
 prepared  and  printed  at  Dehra  Dun
 where  we  have  got  the  Hydrological
 Survey  of  India  manned  by  naval  offi-
 cers  of  the  Government  of  India  and
 the  Security  Press.  In  966  I  happened
 to  go  there  along  with  some  MPs.  They
 are  doing  a  good  job.  Charts  have  to
 be  prepared  soon  so  that  we  know  our
 boundries.

 a
 Then  I  come  to  some  clauses  of  the

 Bil.  As  I  सप्ली  yesterday,  this  Bil  fs
 only  an  enabling  Bill.  It  defines  the
 geographical  areas  of  the  sta  which
 belong, to  us.  As  negatds  clause  के

 and  7,  cl.  5  relates  to  the  vontiquous
 zone  of  India  which  is  up  to  a  distance
 ef  24  nautical  miles  from  the  bansline.
 The  continental  shelf  is  200  milag  trom
 the  baseline.  These  cleases  come  into
 force  on  such  dates  or  such  different
 dates  as  the  Central  Government  may
 notify,  I  do  not  see  the  reason  why
 different  dates  should  be  notified.
 Contiguous  area  is  only  24  miles  from
 the  baseline  or  42  miles  from  the  outer
 edge  of  the  territorial  waters  limit;
 continental  shelf  is  200  miles  from  the
 baseline  or  86  miles  from  the  edge  of
 the  territorial  waters.  These  are  unt-
 versally  admitted  by  all  the  world
 States  as  coming  within  the  sovereign-
 ty  of  the  concerned  State.  Shoulg  we
 not  say  that  our  sovereignty  exists  as
 soon  ag  the  Bull  is  passed  and  assent-
 ed  to  by  the  President  when  the  Act
 comes  into  force?  I  do  not  see  the
 feason  why  different  dateg  should  be
 appointed  This  is  my  supission.

 My  second  submission  ig  this.  We
 have  got  power  to  extend  any  enact-
 ment  to  these  areas  That  means  our
 sovereignty  extends  over  these  areas.
 That  being  so.  where  is  the  need  for  0३
 to  say  ‘as  if  they  are  part  of  India’
 When  we  have  the  right  to  impose  re-
 strictions  or  control  or  make  rules  and
 reguiationg  to  contre)  the  various  acti
 vities  of  other  nations  in  these  areas.
 why  should  we  say  ‘as  if  it  is  a  part  of
 the  territory  of  India’?  7  do  not  see
 the  difference.

 Another  thing  In  these  clauses,
 right  is  given  to  the  Government  to
 alter  any  of  these  areas.  By  ‘alter’
 igs  meant  that  we  may  increase  the  limit
 or  decrease  it  depending  on  interna-
 tional  agreements.  Therefore,  that  is
 one  reaton  why  I  say  that  our  scverel-
 gnty  straightway  extends  and  applies
 to  these  areas  specified  in  clauses  5  snd
 7  immediately  from  the  date  of  the
 coming  info  force  of  this  Act.

 While  replying  to  the  debate  in  the
 other  House,  the  Minister  sald:

 “Ag  I  have  said  in
 reper}

 pen
 speech,  there  ‘hes  bee #  Mee  >  ae
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 acceptance  and  everyone  has  agreed
 that  200  miles  should  be  the  limit  cf
 the  economic  zone.  It  was  also  said
 fhat  there  our  sovereignty  prevails
 in  respect  of  the  exploitation  and
 exploration  of  the  living  and  non-
 living  resources  and  in  certain
 other  matters  like  carrying  out  ‘of
 research,  control  of  pollution  and
 things  of  that  nature.”

 So,  when  it  is  an  accepted  principle,
 why  should  we  be  afraid  of  the  inter-
 national  community?  I  am  sure  our
 friend,  the  Soviet  Union,  will  stand
 by  us  in  the  international  conferences.
 Let  us  not  lose  further  time.  Let  us
 take  advantage  of  what  has  been
 agreed  to  in  the  conference  and  start
 exploitation  and  scientific  and  techno.
 logical  research  in  the  field  of  exploi-
 tation  of  deep  sea-bed  resources.

 ३2  hrs.

 You  say  that  our  sovereignty  ex-
 tends  ang  is  “deemed  to  have  exten-
 ded.”  As  I  said  while  speaking  on
 the  Constitution  (Fortieth  Amend-
 ment)  Bill,  the  Presidential  Proclama-
 tion  of  956  fixed  the  territorial  limits
 at  6  nautical  miles.  In  1965,  after
 article  297  was  amended  by  the  Con-
 stitution  (Fifteenth  Amendment)  Act.
 the  limit  was  increaseg  to  00  nautical
 miles.  So,  how  can  you  say  “sovere~
 ignty  is  deemed  to  have  existed”?  If
 it  is  said  like  that  because  of  interna-
 tional  understanding,  that  is  a  diffe  :
 rent  matter.  That  is  one  more  reasog
 why  I  say  that  the  Ril]  should  come
 into  force  immediately  and  the  deci-
 sions  arrived  at  the  international
 conference  on  the  Law  of  the  Seas
 should  be  put  into  action  immediately,

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE
 (Howrah):  Sir,  we  generally  support

 this  Bill,  The  non-aligned  conference
 is  going  On  now  at  Colombo.  The
 non-aligned  countries  have  raised
 these  issues  of  control  over  the
 seas  as  well  as  the  question  of
 sovereignty  for  the  exploitation  of
 the  sea-bed  resources.  Generally  I
 think  this  Bill  is  in  conformity

 392  LS—5.

 etc.  Bill

 with  those  demands,  It  is  a
 fact  that  the  areas  under  seq  and
 the  natural  resources  have  become
 issues  of  big  conflicts  of  interests,  As
 days  pass  by,  these  conflicts  are  being
 intensified.  The  history  of  the  efforts
 made  on  ap  international  plane  to
 arrive  at  some  solution  gives  the  pic-
 ture  that  up  till  now  since  1958,  the
 main  issues  have  not  yet  been  clinch-
 ed,  though  some  general  consensus  has
 emerged  from  the  conferences.  We
 know  that  the  main  conflict  is  between
 the  big  imperialist  powers  and  the
 newly-developing  or  under-developed
 countries,  which  were  deprived  of  the
 rights  to  utilize  the  sea  resources  for
 the  development  of  their  economies
 and  for  the  benefit  of  their  people.

 The  Minister  in  his  statement  in  the
 other  House  said  that  there  has  been
 some  general  consensus  and  on  the
 basis  of  this  consensus  this  Bill  has
 been  drafted.  On  the  other  hand,  he
 hag  also  stated  that  the  issues  have
 not  yet  been  clincheq  and  he  cannot
 say  categorically  when  all  these  will
 be  clinched.  Here  we  have  some  ap-
 prehensiong  and  reservations  that  if
 we  go  on  unilaterally  demarcating  our
 own  areas,  specifying  our  own  rights,
 whether  it  will  solve  the  conflicts  or
 will  further  intensify  the  conflicts.
 While  the  conflicts  with  the  imperialist
 countries  ig  of  one  category,  that  of
 the  neighbouring  or  land  locked  coun-
 tries  is  of  a  different  nature.

 The  Minister  has  made  it  specifically
 clear  that  there  is  flexibility  in  the
 scope  of  the  Bill  and  in  the  interpreta-
 tion  of  the  areas  and  if  in  the  Con-
 ference  some  general  consensus  is
 arrived  at,  or  some  issue  is  clinched.
 we  will  adjust  our  law  according  to
 that  decision,  Still,  there  is  some
 fear  or  apprehension  because  these
 areas  are  becoming  centres  of  conflict.
 Already  there  ig  some  conflict  center-
 ing  some  of  the  islands  like  Parcels
 and  Spritly  with  Philippines  and  some
 other  countries.  Since  in  these  areas
 petroleum  and  some  other  rich  mineral
 resources  are  available,  there  is  every
 likelihood  of  conflict,  These  conflicts
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 shoulg  be  resolved  through  peecefit
 methods,  by  dialogue  and  negotistions,

 One  doubt  is  whether  our  unilateral
 action  in  the  passing  of  this  BUI!  will
 bar  the  possibility  of  adjustment  with
 those  neighbouring  countries  which
 are  friendly  with  us  In  fact,  there
 is  already  arrangement  with  Jand-
 locked  countries  like  Nepal  and
 Bhutan  for  the  exploitation  of  the
 territoria]  waters  ang  they  can  set  up
 some  structures  for  maritime  exploita-
 tion.  The  reaction  of  those  countries
 to  thig  Bill  ig  not  before  us.

 The  Minister  १5  his  speech  in  the
 other  House  said  that  New  Zealand
 hag  threateneq  that  if  anv  unilateral
 action  is  taken  without  clinching  the
 issue  in  the  international  conference,
 then  it  will  unilaterally  pass  a  law,
 declaring  300  miles  as  :ts  economuc
 zone.

 The  Minister  has  mentioned  that
 America  and  some  other  Stites  heve
 already  pacseq  laws,  but  what  are
 those  laws,  are  they  in  conflict  with
 the  interests  of  our  country?  There
 is  po  report  before  us  about  that  We
 do  not  know  whether  by  passing  this
 law  unilaterally,  we  are  creating
 obstacles  for  a  settlement  at  an  inter.
 national  conference  or  not  but  there
 is  a  report  that  the  develoneg  coun-
 tries  are  nonosing  some  of  the  pro-
 posals  of  the  non-aligned  countries

 These  are  some  of  the  questions
 which  require  clarification  Otnerwise,
 we  think  we  must  stand  firmly  by  the
 proposals  of  the  non-aligned  countries
 about  the  200  milee  economic  zone  and
 the  24  miles  cont'guoug  zone  We
 must  have  proper  control  and  utilsa-
 tion  of  these  areas  ang  that  is  why
 we  support  this  Bl,  but  these  are  the
 misapprehensiong  that  I  have  men-
 tioned,

 I  think  that  the  imperialists  will  not
 easily  go  down  if  they  think  that  this
 will  generally  throw  them  out  of  their
 old  controls.  So,  must  take  a  firm

 more  flexible.  Any  wrong.  handling
 may  give  scope  for  reactionary  forces
 to  isolate  India.  I  want  to  draw
 attention  to  the  recent  example  of
 Bangla  Desh  propaganda  regarding
 the  Farakka  waters.  This  has  been
 raiseq  unfortunately  at  Colombo  giao,
 So,  the  fear  may  gain  ground  among
 the  small  neighbouring  countries  that
 India  is  now  developing  herself  as  8
 boss  ang  taking  full  advantage  of  this
 concensus  at  the  international  con-
 ference  for  exploiting  the  resources  in
 the  narrow  interests  of  the  people  of
 India  alone  If  that  happens,  we  will
 lose  politically  though  there  may  be
 some  economic  gains  That  ig  why
 particular  care  must  be  taken  in  the
 framing  of  this  Bil]  and  its  execution,
 because  the  other  countries  ate  also
 searching  for  new  resources  As  sea
 resources  have  tremendous  potentiali-
 ties  conflicts  mav  flate  up  centering
 these  resourcec  unlese  cufficient  ave-
 nues  are  kept  open  for  them  भुना  fs
 why.  while  supporting  th:  Rill  we
 want  Government  to  b  part  eularly
 careful  ahout  dealine  ‘ith  the  de-
 mands  and  intereste  of  these  countries.

 5प्यारा  K  NARAYANA  RAO  (Bohil.
 hi):  Sir,  I  ree  to  support  this  Bill  jn the  larger  intereste  of  the  country  not
 onty  of  todav,  but  in  the  heht  of  the
 future  orospects  which  it  holds  for  the
 economic  growth  of  the  country.
 Hitherto  til]  very  recent  times.  the
 high  seas  have  been  seen  mostly  ह. 4
 the  European  navigational  vowers  in
 the  form  of  freedom  of  the  high  reas.
 But  the  recent  technological  develop-
 ment;  have  shown  that  there  is  much
 potential  underneath  the  ocean  and
 also  _  great  future  for  the  economie
 growth,

 Even  now,  except  in  respect  of  two
 aspects,  still  the  picture  has  not  really
 come  up  clearly  from  all  the  discus-
 sions  that  have  taken  plape  tn  the
 international  plane,  The  two  thing?
 which  have  clearly  emerged,  as
 hon.  Minister  has  rightly  sald,.  pi

 9
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 sabout  the  territorial  ‘waters  ‘aiid  ‘also
 ‘about  ‘the  ‘continental  “shelf,  THere
 also,  there  sare  ‘qualitative  ‘gifferaricés
 {About  the  ecoriomic  zone  ‘also,  ‘the  ‘in-
 “ternational  -consénsus  ‘is  very  ‘clear,
 though  ‘about  the  content  there  dre

 -eértain  variables,

 In  the  light  of  these  things  I  would
 like  to  confine  mysélf,  from  ‘the  Con-
 Stitutional  point  of  view,  to  ‘its  impli-
 cations  and  also  to  its  international

 “famificaions.  From  the  Constitutional
 ipdint  of  view,  the  recent  amendment
 “is  very  clear  that  the  territorial  waters
 cannot  be  claimeg  for  whatever  pur-
 “poses  by  the  ‘respective  States  in  the
 “Indian  Union  This  has  to  be  made
 clear  because  even  today  in  several
 Federal  Constitutions,  the  debate  jis
 going  on  whether  the  territorial
 ‘waters  belong  to  the  federating  units

 “or  to  the  Union  Government.  Judicial
 decisions  are  also  confusing.  They

 «drew  a  distinction  between  the  terri-
 “torial  waters  for  the  purpose  of  inter_
 national  law  ang  territorial  waters  for
 the  purvose  of  exploitation  of  the  -eco-
 nomic  resources  underlying  therein.
 Our  vosition  is  very  clear  that,  for  all
 ‘practical  nurposes,  from  international
 and  Constitutional  points  of  view,  the

 "territorial  waters.  the  economic  zone
 ‘and  all  these  things  pertain  to  the
 “Central  Government  and  will  be  uti-
 liseq  for  the  Union  purposes.  Having
 said  so,  I  only  make  a  suggestion  whe-
 ther,  in  the  resources  exploitation.  the

 eencerred  coastal  States,  the  federa-
 ting  units,  can  be  given  some  special
 eoncern.  This  is  the  basic  issue.  From

 “the  national  point  of  view,  it  is.  true
 that  every  wealth  ‘that  is  drawn

 “should  go  to  the  exchequer.  “But  our
 -elaim  for,  territorial  waters  ‘ang.  eco-
 “nomic  zone  is  baséd  on  geography  ‘in
 “the  international  context;  if  that  jis
 our  claim  for  a  special  concern  about

 ‘our-coastal  economic  zone-and  all  that,
 I  think,  the  same  eoncern  may  also
 enter  into  the  calculations  so  *ar  as

 ‘the  féderating  States.  which  are  the
 “maritime  States,  are  concerned...

 ‘AN  HON,  “MEMBER:
 «coastal  States  for  what?

 )

 -Pights.  of

 fisheries  ang  marine  fisheries,

 etc..  Bill

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO:  I  am
 ‘not  ‘elaborating  dn  that,  it  may  be  in
 the  form  of  royalties  or  whatever  it
 may  be,  I  do  not  know.  I  am  only
 floating  dn  idea,  I  am  not  elaborating
 on  that,

 AN  ‘HON.  MEMBER:  Fisheries
 come  under  the  State  List,

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO  They draw  a  distinction  between  inland
 ‘So  far

 as  inland  fisheries  are  concerned,  it  ‘is
 a  State  subject,  but  about  marine
 fisheries,  it  was  not  clear  ‘before  but
 now  the  recent  Amendment  has  made
 it  clear—all  ‘the  living  and  non-living
 resources  within  the  nfire  econdrmic
 zone  belong  to  the  Centra  ‘and  thtist
 be  utilised  for  Union  purposes,  This
 is  only  by  way  of  convention,  if  ‘you
 can  evolve  in  the  future,  that  I  was
 suggesting  a  ‘special  concern  to  the
 coastal]  States.

 Now  I  come  to  Clause  2.  There  was
 some  discussion  ‘about  this  in  the  in-
 ternational  forum,  whether  the  islands
 can  ‘be  includeq  for  the  purpose  of
 calculation  of  the  limit  of  ‘the  terri-
 torial  waters,  continental  shelf,  “eco-
 noMic  zone  or  any  other  matitime
 zone.  We  have  calculated  rightly  not:
 only  the  mainland  of  this  country  but
 ‘also  the  islands  that  we  have,  that  is
 to  sav,  we  have  ‘at  least  two  offshore
 islands  which  are  Union.  Territories
 recognised  in  the  Constitution  in  arti-
 cle  l  read  with  Schedule  i-—-the
 Andaman  and  Nicobar  Islands  and
 the  Laccadive,  Minicov  and  Tmindivi
 Islands.  Th  this  context  Ihave  had
 ‘occasion  to.look  into  the  .958  Conven-
 tion  on  Territorial  Waters.  There,
 they  draw  a  Gistinction  «between
 islands  with  low  water  tides  and
 islands  without  low  water  tides.  I
 quote.  in  this  regard,  (2)  of  the

 Geneva  Convention  on  Territcrial  Sea

 and  Contiguous  Zorie,  958

 “Where  a  low-tide  ‘elevation  --is

 wholly  situated  at  a  distance  -ex-

 ceeding  ‘the  breadth  of  the:  territo-
 rial  sea  from  the  mainland  or  an
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 island,  it  hes  no  territorial  sea  of
 its  own.”

 1  do  not  know  what  ig  meant  by  a
 ‘low-tide  elevation’.  Anyway  these
 islands  are  away  from  the  distances
 specified  here,  In  the  light  cf  these
 things,  perhaps  there  is  a  need  for  a
 change  in  the  Jaw  in  this  regurd,  But
 this  is  not  so  so  far  as  the  contmental
 shelf  is  concerned.  The  Geneva  Con-
 vention  concedes  the  extension  of  the

 —
 shelf  even  to  the  island

 itself.

 Now,  certain  other  things  About
 the  details  the  Bill  has  provided  ex-
 haustively  One  thing,  I  have  a  doubt
 about  the  two  provisions.  One  is
 about  the  designateq  areis  In  the
 designateg  areas,  so  far  ag  the  conti-
 guoug  z0Ne  is  concerned,  it  is  con-
 ceived  in  the  context  of  physical  re-
 servation  so  that  both  in  the  economic
 zone  concept  as  well  as  in  the  cont-
 guous  2076९  concept  the  government
 hag  reserveq  the  right  to  designate  a
 particular  area  for  the  purpose,  :nter
 alia,  of  physical  reservation  Whether
 this  can  be  conceded  in  the  future
 discussions  is  open  to  doubt  because
 this  concept  is  conceived  in  a  different
 context  for  the  length  and  sometimes
 the  coincidence,  for  instance,  of  the
 economic  zone  and  the  continental
 shelf  though  they  run  parallel  to  each
 other,  But  these  concepts  have  dis-
 tinct  hallmarks  of  their  own.  So  far
 ag  our  extension  of  physical  reserva-
 tion  ang  designation  of  certain  areas
 are  concerned,  whether  they  will  be
 protected  or  not  and  whether  the  in-
 ternational  community  will  also  come
 roung  to  this  concept  is  still  doubtful.

 The  next  point  I  would  submit  is
 about  the  delineation  of  the  coastline
 between  two  countries  about  these
 zones,

 Cleuse  9  provides  how  to  draw  the
 line  in  this  regard.  I  just  do  not
 know  what  happens  because  In  the
 earlier  conventions  and  the  Sea  Law
 Conferences  they  have  used  two  diife.

 rent  types  of  mgagures.
 the

 oe
 the  content  pri

 There  tried,  to  distingujah  bet~
 ween  those  states  which  are  adiain-
 ing  ang  those  which  sre  upward:
 There  they  have  laid  down  two  diffe-
 rent  criteria.  In  the  Territories!
 Waters  and  the  Contiguous  Zone  they
 have  adopted  a  different  zone  and  we"
 just  do  not  know  what  those  points
 are  and  whether  our  provision  Con-
 forms  to  those  things  or  whether  we
 have  made  any  deviations  from  those
 positions  ang  if  so,  in  what  regard  an@
 I  wish  all  these  the  hon.  Minister  may
 kindly  explain.

 Now,  the  last  point  I  wish  to  make
 ig  that  in  our  Constitution,  as  recently
 amended,  power  has  been  given  to
 Parliament  to  specify  from  time  to
 time  the  limits  of  the  territorial
 waters,  the  continental  shelf,  etc.  Here,
 I  concede  that  in  the  above  concept
 of  ‘under  the  authority  of  law’  pro-
 bably  the  power  is  delegated  as  such,
 In  this  context,  the  Bil)  has  provided
 that  where  there  is  a  change  in  the
 international  law  and  if  the  limit  is  to
 be  altered  in  the  case  of  territorial
 waters  or  the  economic  zone,  the
 power  js  given  to  the  Central  Govern-
 ment  to  issue  notifications,  but  care

 has  been  taken  to  see  that  no  noti-
 fication  shall  take  effect  without  the

 approval  of  the  Parliament  But  this

 ig  not  the  position  that  has  been  takerr

 with  reference  to  agreements  conclud..
 ed  with  other  countries  with  reference
 to  the  maritime  boundaries  between

 the  two  countries,  flere,  what  they

 have  stated  is:

 “Every  a  t  referred  to  in

 sub-section  (I)  shal]  88  soon  as  may
 be  after  it  is  entered  into,  be  pub-
 lisheg  in  the  Official  Gazette.”

 That  means  that  it  will  have  the  effect

 of  altering  the  limit  provided  in  the

 Act  itself.  I  do  not  know  whether  We:
 this  power  uncgndi-

 govern-

 .
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 the  Government,.  that  wil  also  come
 40  the  House  and  only  witg,  the  ap-
 provai  of  the  Parliament  it  will  be
 alvered.  -

 SHRI  K  NARAYANA  RAO:  Not
 only  that,  clase  9(3)  is  very  signifi-
 cant.  It  says:

 “She  provisions  of  sub-section
 (a)  shall  have  effect  notwithstand-
 ing  anything  contained  in  any
 other  provision  of  this  Act.”

 That  means  that  it  abrogates  the  very
 provisions  of  this  law  itself.  This,  I
 aubmit,  is  a  type  of  vicious  delega-
 thon  which  is  not.  warranted.  There-
 fore,  I  wish  that  every  agreement
 altering  the  position  taken  here  must
 be  brought  before  the  House  and
 must  be  approved  by  the  House.  Then
 alone  it  will  be  m  tune  with  the
 constitutional  amendment  that  we
 have  passed  earlier  stating  that  it
 will  be  for  the  Parliament  to  fix  the
 umits  of  the  continental  shelf,  the
 contiguous  zone  and  the  economic
 zone,  I  think  this  blanket  power  is
 not  necessary,  With  these  remarks  I
 welcome  this  Bill.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  (Al-
 pore):  Mr.  Speaker,  Sir,  I  welcome
 this  Bill.  But  it  gives  rise  to  some
 very  interesting  implications  and  qu
 estions,  which  I  hope  the  hon  Mini-
 ster  will  clarify  and  reply  to  when
 he  replies  to  the  Debate.

 To  some  extent  the  Bill  is  of  co-
 urse  in  conformity  with  the  cons-
 ensus  which  has  been  arrived  at  al-

 ready,  though  not  formal  agreement,
 but  consensus  of  agreement,  on  the

 question  of  territorial  waters  and
 particularly  excls!ve  economic  zones.
 But  to  some  extent  I  see  in  this  Bill—
 I  don't  disagree  for  that  reasons.  but

 I  see  thie—that  this  is  ।  sort  of  preem-
 ptive  ‘veasure.  Secause,  as  far  ad  I

 ‘have  “inderstood  it,  the  convenfions
 witth'were  adopted  at  the  previous
 conféhnees  ‘inthe  Law  of  the  Sea  in
 190%" Ghd - 1060 Ghd  000  Have’  not  yet  een

 adtttlilty  pane
 Theat  is  the  reason

 wi}  Sia  conlévéndh a  now  -teking

 place.  But  it  seems,  as  Mr.  Jagannath
 Rao  has  pointed  out  that  the  matters
 afe  not  so  easy  to  reach  agreement  on
 and  cohference  after  conference  is
 taking  place  on  an  issue  which  was
 become  at  the  ‘particular  mament  im.
 portant,  not  only  from  the  point  of  view
 of  security.  Considerations  of  security
 must  be  there  and  those  considera-
 tions  ‘hold  good  always.  But  security
 considerations  have  now  undoubt-
 edly  been  overshadowed  by  thie  ques-
 tion  of  sovereignty.  Science  and  tech-
 nology  has  brought  home  to  every-
 body  the  fact  that  beneth  the  waters
 of  the  ocean  and  on  the’  sea-bed  it-
 self  there  are  tremendous  riches  av-
 ailable  in  the  form  of  raw  materials,
 minerals  arid  so  on,  not  to  mention
 oil.  So,  I  agree  with  some  speakers
 who  have  said  that  while  we  defini-
 tely  should  take  this  preemptive
 action  in  order  to  assert  our  sover-
 eignty  as  we  consider  it  very  legiti-
 mate,  50  we  should  voluntary  place  a
 limitation  on  {it  to  that  extent  only
 that  it  should  not  in  future,  involve
 us  in  any  kind  of  conflicts  or  disputes
 with  that  family  of  nations  of  which
 India  is  also  a  member.

 I  do  not  want  to  say  that  there  are
 no  disputes  between  non-aligned
 nations  or  between  developing  nations.
 There  are  some  disputes  as  we  know
 very  well  relating  to  the  Law  of  the
 Sea.  Such  disputes  may  arise  from
 time  to  time.

 But  more  important  than  those
 disputes  are  the  common  interests  of
 all  the  developing  countries,  the
 non-aligned  _countries,
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 nomic:  zones.  are.  accepted,  eventuacly,
 to.  the.  extent,  that:  they  are.  accepted:
 it.  also.  implies  a  sort  of:  shrinkage.
 of:  the  open.  seas.  To.  that  extent,  the
 open  seas.  will:  shrink:  and  _  that:
 shrinkage  of.  the  open.  seas.  has:
 got,  further.  imp.ications  for
 certain.  countries  and  certain
 powers,  of:  course,  who  may
 not.  like.  the  idea  at  all,  That:  is.
 very.  cbvious.  and,  perhaps,
 this  is  one  of.  the  reasons.
 which  lie  behing  the  conflict
 or.the  disagreements  which.  are.  obvi-
 ously  surfacing  between  the  deve-
 loping  and  mnon-aligned  countries
 on.  the:  one  hand.  and:  the  imperilist
 countries.  of:  the.  former  colonial  coun-
 tries  which  were  holding.  the  colonial
 empires.on  the  other;  many  of.  which
 are  very.  powerful  military  powers
 which  have  got  powerful  naval
 forces  at  their  command.

 This  exclusive  economic.  zone  is
 a  concept  which  off  course  is  vital  now
 for.  the  developing  countries.  There
 is  no  doubt  about  it.  With  that  ri-
 der,  I  would  like  to  ask  that  question
 which  has.  been  asked—how  are  the
 interests  of  the  landlocked  countries
 going  to  be  safeguarded?  We  have
 got  landlocked  countries  as  our  nei-
 ghbours  with  whom  we  have  got
 very  good.  jfriendly  relations,  ‘There

 is  Afghanistan;  there  is  Nepal;  there
 is  Bhutan  and  so  on.  We  also  know
 that  by  virtue  of  these  being  land-
 locked  ccuntries  certain  problems
 regarding  transit  of  traffic  and  80

 _on  already  exist.  between  us  .and
 Nepal,  for  examp!e,  with  which.  we
 have  continuously  been  trying  to
 have  friend'y  negotiations  and  talks
 for  some  mutual  amicable  settlement.
 So,  we  have  to  bear  in  mind  this  one
 point;  there  must  be.  some  scope;.some
 latitude  must  be.  there,

 gitimate  interests.  of,  those  landlooked
 countries.  which  are  our.  neighbours
 and:  with  ‘whom.  we.  have,  (and,  ‘with: 820]  ay
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 which,  we.  hope,  to:  continue  our  fri-
 end.y  relatiuns;

 Sir,  in.  this.  Bill,  it  has  very  corre-
 लाए  been  stated.  that  the  right  of,  in...
 nocent  passage  is  the  only  thing  which:
 we  can  concede  through.  these  terri-
 itorial:  waters:  which.  rules.  out:  of:  the
 concept  of.  any  free  passage,  particu-
 larly,  of:  course,  in  the.  case  of  war-
 ships.  of.  any,  kind,  whether.  they,  are-
 surface  vessels  or  submarines  or,  other:
 under  water  vessels.  For  India,  this.
 is  a  matter  of  particular  importance:
 in  view,  cf  what.  is-  happening  in,  the:
 Indian.  Ocean  areas,  I.  do  not  need,
 to  elaborate.  on  this.  Diego  Gaucia:
 base.  has:  now  become.  Operational,,,
 we.  are.  told;,  we  are  reading:  in  the
 papers.  every  day.  and.  we..  remember
 what.  happend  in  1971,  during.  the:
 Bangladesh.  Conflicts.  and  so  on.  Sv,
 there  can  be  no  question  of  free  pas:
 sage.  Though  the  rights  of:  free  pas-
 sage  are  demanded.  by.  certain  powers...
 in  the  interests.  of-  our.  own  security,
 in  the  interests,of  our,  national:  de-
 fence,  it  is.  essential.  as  the  Bill,  has
 made  clear,  that.  the  only  right  that
 can.  be.  conceded  is  the  right:  of  an
 innocent  passage  and,  to  the  extent.
 that  some  powers  insist  on  going  on
 proliferating  the  military  bases.  in  the:
 Indian.  Oceans  or  building  up  their
 navies,  their  naval’  strength,  it  be-
 comes  all  the  more/important:  for  us:
 to  emphasise  this  question  of:  inno-

 -cent  passage  as  against  a  free  pass--
 age  right.

 I  would  like  to.  know  from.  the
 Minister,  because  I  was  not  able.  to:
 ascertain.  quite.  conclusively,  whether:
 or  not,  it-  is  a  fact  that:  the  United’
 Nations  General.  Assembly,  in.  1968,
 has  declared  some  ‘sort:of  moratorium:
 on  the  exploiting  of  sea  bed:  reso.
 urces,  espeeially,  minerals.  whether:
 that  moratorium  is  still  in.  force  be--
 cause  the  dispute;  over.  sea.  bed!  re-
 sources  between  technologically  deve--
 loped  countries  and  undeveloped?
 countries  is  really  g  matter  of  racute
 conflict  of  interests.

 q ay

 Ang  this-prob=.
 ably  could  -be.the  :most:  difficult  thing:
 to  solve.  I  think’  a:  Declaration  was
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 made:  at:  the:  United  Natioris:  that:  the:
 mineral”  wealth;:  particularly;  .of  the:
 séa  bed:  should:  be:  tréated:.as—the
 words  used—a’  ‘commioni’  heritage’  for’.
 mankind’  and!  theréfore’  sorie  sort  of*
 a  Declaration’  was  made  about  the
 moratoriuny  on  the  exploitation  of
 these’  minerals’  until  a  final  agreement
 was  arfived:  at.

 A  proposal-was  made  about.  setting
 up  &  Sea  Bed  Authority.  Now,  what’
 is  the  position  regarding  that?  And
 what  is  the  view  of  our  Government
 regarding  that?  It  seems  that  certain
 powers  are  anxious  that  even  if  such
 a  sea  bed  authority  comes  into  force,
 it  should  have  minimal  powers  and
 not  be  invested  with  very  many
 powers  whereas  other  countries  like
 ours  or  the  developing.  countries
 would  like  perhaps  such  g.sea  bed
 authority  to  have  adequate  powers
 to-ensure  that  no  country  unilaterally
 by  virtue  of  its  superior  technology
 and  resources  is  able  to  try  to  appro-
 priate  some.  of  these  sea  bed  resourc-~
 es  for  itself  What  is  now  the.
 position  regarding  the  sea  bed  autho-
 rity  proposal?  I  would  like  to  have
 some  clarification  from  the  Minister.

 Then  there  is  the  question  of  right
 of-other  countries  to  carry  on  scienti-

 fic  research  in  the  exclusive  economic
 zone  .of  another.  country—of-  course,
 with  the  permission  of.  that  country.
 There  can  be  no  question:  or  doing’
 that  unilaterally.  I  do  not  know  what.
 is  the  thinking.  of  our  Government:

 I  would’  certainly
 not  recommend:  very:  much  that.  we
 should  given  ‘permission:  easily  to’
 foreign  powers.to  come.  into  our:  ex--
 elusive  economic  zone.  on’  the  plea’  of
 carrying  on  scientific.  research:  because
 these  are  methods  and  modarlities:-  by
 which  nowadays  all-  sorts.  of.  things’
 are  done.and-all  sorts-of  dubious-and’.
 doubtful  operations’  are  carried::on  by
 certain  powers  in  the  name-of  scienti="
 fic  .research.

 This  200°  miles  etonoiiie  zone’  will  '

 impdse®  naturally’  on’  any’  dév
 loping?  countfy?  intluding  In
 ehorntous"”  préblems"  also:  whieh”:
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 I  hope  the  Goveértiriemt’  has
 fully  considéred::  Heveé  is’  our’  countrys
 with’  an’  enormotis:  lorig?  edastlind:  atid
 once’  we  have  defiried!  “our  position
 and:  given’  it  ्  statutory  forni  thet
 the:  whole  business’  of  niaintaining’”  2
 mechanism:  for  coastal:  vigilanee  int
 order  to  guard  the‘  inviolability  of!  our
 economic  zone  mieatis’  somethitig
 which  is  really  quite  a  stupendous
 task’  ‘calling’  for  tremendous  resources

 which  I  do  noc  know  whether  we
 have  yet  beén  able  to  acquire.  This
 problem:  of  maintaining  —  vigilance
 along  the’  coast:  also:  implies:  acquisi~
 tion  of  sophisticated)  under-water’
 technology  for:  purposes:  of  explora+~
 tion’  and  exploitation.  Would  not:
 these  aspeets—the  question  of:  vigi-~

 cal:  resources  to  exploit:  this:  econdmic
 zone—present'  problems  which?  we
 have  already  hag  to  encounter?  We
 had  some’  experience  in  regard  to  the
 question  of:  checking  the  smuggling”
 operations,  particularly  on  our  west-
 ern  coast.  We  all  know  the  volume
 of  smuggling  which  was  taking  place
 from  Abu  Dhabi.  I  have  no*  doubt
 that  it  is  still  continuing  but  on  a
 reduced  scale.  In  between  we  were
 faced  with  the  problem  of  acquiring  a
 few  hover-crafts.  Even  that  had
 presented  enormous  problems  of
 finding  funds  and  foreign  exchange
 for  acquiring  these  hover-crafts  and
 so  on.  Once  we  have  stated  before
 the  world  through  statute  that  this

 is  our  200  mile-economic  zone  this
 quéstion  of  vigilance  will  present  a
 very  big  problem  from  the  point  of
 view  of  resources.  As  far  as  the
 technological  capacity  to  exploit  that.
 economic  zone  for’  our  own
 benefit  is  concerned,  we  are
 now  actively  engaged  in  offshore-ex-.
 ploration  and  drilling  for  oil
 and  we  are  still  at  the-stage
 where’  we  have  to  rely  to  a  great  ex-
 tent,  on’  foreign’  technical.  assistance
 for  this  purpose,  which
 will  be‘  able  gradually’  to

 ‘You  will-recall  that  Jas€*year  when
 theré  was  a  question  of  democrating
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 ‘zones  in  the  Bay  of  Bengal  within
 which  we  would  carry  on  our  explo-
 ration  or  drilling  work  and  Bangla-
 desh  wanted  to  carry  on  theirs  also
 some  difficulties  and  problems  arose
 as  to  how  to  appropriate  one  part
 of  the  Bay  of  Bengal  to  them  and
 One  part  to  us  for  this  purpose.

 SHRI  JAGANNATH  RAO:
 time  boundaries.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  It  is  a

 question  of  maritime  boundaries.  All
 these  questions  are  involved.  So,  I
 hope  that  when  we  are  going  in  for
 all  this,  the  implications  will  be  pro-
 ‘perly  considered  and  the-  obligations
 that  follow  from  this  in  the  interests
 of  our  own  national  security  and
 development  will  not  be  avoided  but
 will  be  boldly  undertaken.

 Mari-

 As  far  as  pollution  hazards  go,  Shri
 Jagannath  Rao  has  spoken  about  it.
 Nowadays  anti-pollution  technology
 at  sea  has  developed  considerably  and
 is  developing  very  fast  and  we  should
 have  to  insist  that  these  anti-pollution
 technology  standards  and  so  on  should
 be  applied  rigorously  to  all  vessels
 which  pass  through  our  territorial
 waters,  that  means  not.  only  foreign
 ships  but  our  Indian  ships  also:  I  do
 not  know  to  what  extent  the  Indian
 merchant  marine  fleet  has  reached  a
 stage  of  development  where  it  is
 able  to  utilise  this  latest  anti-pollu-
 tion  technology.  It  is  all  very  well
 for  us  to  insist  that  foreign  ships
 should  take  necessary  precautions,
 but.  we  must  see  to  it  that  our  own
 vessels  also  are  not  found
 in  this  respect.

 One  clause  in  this  Bill  has  provided
 for  offences  by  companies  which  I  th-
 ink  obviously  refers  to  the  question
 of  pollution  from  land-baseq  comp-
 nies  which  very  often  discharge  all

 ,  Sorts  of  effluents.  into  the  water  ca-
 using  pollution  hazards.  Penalties  are
 prescribed  for  such  offences  and  so  on.
 ‘Companies’  means;  I  presume,  any
 company  which  ‘is  doing  business  in

 Jacking
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 ‘waters  or  anything  like  that,

 women
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 India,  whether  it  is  an  Indian  com-
 pany  or  a  foreign  company  or  what-
 ever  jt  is.  There  is  no  distinction.  So
 I  take  it,  this  covers  everybody.
 But  in  the  case  of  foreign  govern-
 ments  which  may  violate  any  of  these
 clauses  or  provisions  of  our  statute,
 what  will  the  position  be?  It  is  not  in-
 ternational  law  yet—that  is  my  point.
 This  is  not  yet  accepted  universally  as
 international  law.  Any  breach  of  in-
 ternational  law  by  any  country  is

 normally  dealt  with  in  a  particular
 way.  But  when  we  are  introducing
 our  own  statute  and  law  and  some
 other  country  chooses,  for  what-
 ever  reason,  to  violate  our
 exclusive  economic  zone  or  territorial

 what
 sort  of  situation  will  we  be  confon-
 ted  with  and  how  do  we  propose
 to  deal  with  it?  From  what  I  have
 understood  also,  there  is  this  possi-
 bility  even  between  the  best  of  friends
 of  disputes  arising  over  the  question  of
 fishing  rights.  We  know  there  are  so
 many  big  disputse  over  fishing  rights
 taking  place  in  so  many  parts  of  the
 world.

 SHRI  JAGANNATH  RAO:  Tuna  in
 Mexico.

 SHRI  INDRAJIT:  GUPTA:  Mexico
 and  Alaska,  Newfoundlond  and  so  on.
 We  know  what  has  been  happning.
 There  are  sume  countries  which  go  in
 for  largescale  maritime  fishing  very
 near  their  own  coasts.  They  are  so
 situated  with  the  geographic  and  cli-
 matic  conditions  that  the  bulk  of  the
 fish  catch  they  make  is  very  near  to
 their  own  coastal  waters.  But  there
 are  other  countries  which  are  also
 leading  maritime  countries  in  the
 world  which  do  not  catch  their  fish
 very  near  their  coasts  but  far  out  in
 the  open  seas,  which  rely  mainly  on
 long-distance  fishing  fleets  equipped
 with  what-are  called  mother  —  ships,
 factory  ships  and  all  that.  They  stay
 out  in  the  open  sea  for  months  to-
 gether  and  do  their  fishing.  The
 catch  is  transferred  to  the  mother  ship,
 processed  -in-the  factory  ship  which
 stays  out  and  then  after  a  long  period
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 these  catches  are  brought  back.  This
 question,  I  think,  has  also  given  rise
 to  certain  variations  jn  the  attitudes
 of  certain  countries  and  powers  to-
 wards  these  definitions  from  the  point
 cof  view  of  their  self-interest,  whether
 their  fishing  wealth  is  located  adja-
 cent  to  their  immediate  coastal  waters
 or  they  are  countries  who  catch  fish
 ‘at  longer  distances.  It  is  this  which
 determines  the  varying  attitudes  of
 countries.  It  is  very  difficult  sometimes
 to  define  these  things  because  there
 are  so  many  species  of  fish  which
 have  migratory  habits.  They  may  be
 feeding  and  breeding  in  the  shallow
 waters  adjacent  to  our  coast,  but  they
 migrate  seasonally  and  go  out  into  the
 sopen  seas,  where  anybody  can  catch
 them  and  you  cannot  say,  “it  is  our
 fish”.  ‘[he  fish  move  from  one  coast
 to  another  in  a  sort  of  lateral  direc-
 ‘tion  also.  We  have  got  such  countries
 ‘as  our  neighbours  also  roung  about,
 ‘where  this  problem  may  arise.

 The  fact-is  that  there  is  a  tremen-
 dous  potential  lying  untapped.  In

 fact,  our  country  is  one  of  the  most
 backward  in  this  respect.  We  have
 not  been  able  to  tap  the  immense
 ‘potential  lying  there.  We  should  see
 that  once  we  codify  these  definitions

 ‘in  our  statute,  it  implies  that  we
 should  try  to  make  some  good  use  of
 it.  Actually  fishing  near  the  coastal
 waters  of  our  country,  for  example,
 -~would  not  be  a  very  attractive  pro-
 position  to  distant  water  fleets.  They
 ‘do  not  come  ‘near  our  coast;  they  catch
 fish  in  the  open  seas.  But  we  should
 ‘be  on  cur,  guerd.  Nowadays  techno-
 logy  is  moving  in  such  a  direction  that
 powers  which  usually  indulge  in  dis-
 tant  water  fish  catching  can,  with
 the  help  of  mother  ship,  factory  ship,
 etc.  come  very  close:to  the  coastal
 waters  of  other  countries  and  carry
 on  fishing,  specially  when  that  count-
 Ty.  concerned  is  somewhat  backward
 ‘in  its  development  of  fishing  capacity
 ‘by  modern  means.

 AML  these  questions  arise  and  they
 are  very  interesting.  have  no
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 doubt  that  as  time  goes  on,  we  will
 have  to-face  new  problems.and  adjust
 ourselves,  and  perhaps  even  adjust
 our  laws  accordingly.  Mr.  Jagannath
 Rao  asked  about  historic  waters.  I
 had  also  noted  it  down.  There  is
 no  definition  of  historic  waters  in  law.
 There  is  mention  of  historic  waters,
 but  nothing  has  been  said  as  to  what
 is.  meant  by  it.  You  may  not  specify
 it  in  the  Bill  here,  but  the  minister
 should  tell  the  House  what  is  his  con-
 cept  of  historic  waters.

 It  is  probably  a  happy  coincidence
 that  Parliament  is  discussing  this  Bill
 at  a  time  when  the  Colombo  Confe-
 rence  is  in  session.  JI  saw  today  in
 the  papers  that  Mrs.  Bandaranaike
 in  her  inaugural  address  also  has
 referred  to  the  fact  that  this  histo-
 ric  gathering  of  the  heads  of  non-
 aligned  governments  should  also
 discuss  this  question  of  the  law  of  the
 sea  and  attempt  amongst  themselves
 to  come  to  some  common  ideas,  some
 common  outlook  on  this  question.  It
 is  very  important.  I  hope  that  at
 the  Colombo  Conference  India  also
 will  take  some  initiative  in  the  maker
 and  try,  for  example,  to  evolve  at
 least  as  far  as  the  non-aligned  com-
 munity  is  concerned,  some  sort  of
 mechanism  for  settlement  og  disputes
 which  may  arise  out  of  the  law  of
 the  sea  between  ourselves.  There
 are  friendly  neighbouring  countries,
 countries  with  a  colonia]  past,  with
 the  common  objective  of  independent
 economic  development,  which  are
 faced  with  new  threats  and  pressures
 exerted  by  neo-colonialists  and  impe-
 rialist  forces.  At  least  among  them-
 selves  they  shoulg  try  to  evolve  some
 machinery  for  the  settlement  of  dis-
 putes  which  may  arise  from  time  to
 time  among  themselves,  arising  out
 of  the  law  of  the  sea.  Also,  I  hope
 they  wil]  try  to  evolve  some  methods
 by  which  there  will  be  better  co-
 operation  in  the  settling  of  these  mari-
 time  boundaries.  As'I  mentioned  the
 case  of.  Bangla  Desh  and  India,  there
 are  s0  many  others.  These  are  ques-
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 tions:  which:  the  non-aligned  countries*

 can  settle  very  well  among’  themselves:
 without’  waiting  for  anybody  else:

 They  can  evolve’  a  machinery  for’  the:

 settlement  of  disputes  arising  out  of’

 this  law  of  the  sea,  a  machinery  for

 co-operation  among  themselves  for

 settling  maritime  boundaries  and

 mutual  co-operation:  which  of  course
 will  not’  ffuctify-overnight,  for  the

 beneficial’  transfer  of  technology
 among  themselves,  which  is  most‘  im-

 portant  because  technologically  most
 of  these  countries  are  still  far,  far

 pehind  the  advanced  countries,  and
 that  is.  where:  we  are  at'a  disadvan-

 tage,  but  we  cannot  always  safeguard
 our:  interests  simply:  by  putting  down
 laws  on  paper.  Laws  on  paper  have
 to  be  backed  by  resources  and  techno-
 logy  which  will  permit  us  to  really
 assert  our  nationa]  sovereignty  and
 our  ‘rights  against  the  more  powerful
 Powers.  So,  there  should)  be  some
 arrangement  also  for  beneficia]  mu-
 ual  transfer  of  technology  among
 these  non-aligned  countries  who,
 after  all,  have  got  such  great  identity
 among  themselves  which  is  bringing
 them  together  in  this  great  confer-
 ence  which  is  taking  place  now.

 With  these:  words  I  support  the  Bill
 and  hope  that  I  will  get  replies  to
 some  of  the  questions  which  I  have

 raised.

 MR.  SPEAKER:  I  think  we  have
 exceeded:  the  time  far  too  much,  and
 still  there  are  three  speakers  left.

 SHRI  B.  V.  NAIK  (Kanara):
 While.  welcoming.  this  Bill,  I  would
 like  to  draw  the  attention  of  the
 hon.  Minister:  to  fishing  which  is  of’
 great.  importance  to  us  and  to  our

 fishermen...

 Entry,  No,  57.  of:  the:  Union.  List’

 mentions:  fishing  and.  fisheries:  beyond
 territorial.  waters-  886  a  subject:  to.  be:

 dealt  with:  by:  the:  Central  Goyern-
 ment,,  but)  Entry:  Nes.2I  .  puts:  fisheries:

 ‘as.  such  -within:.the  State:  List.  «I  .pre~

 aa
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 sume;  therefore;  that:<as.  far.  as  .mana-

 gement.  of:  fishing.  and.  the:  profession
 of:  fishing.  is.  concerned;  within  twelve
 nautical  miles  it:  will.  be  the  responsi-:
 bility,  of  the  State  Government)  and.
 their!  Directorate  of  Fisheries,  and:
 beyond  twelve:  nautical  miles  it  will
 be:  the:  responsibility.  of  the  Union.
 Government..  Besides  the.  administra-
 tive.  absurdity  ir:  such  a  concept:  that.
 after  twelve  miles  the  Central  Gov-
 ernment  officials  take  care  of  fisheries:
 and.  the:  fishing  profession:  and  that.
 within.  twelve:  miles:  the  State  Gov~-"
 ernment:  cfficials  will:  do.  the:  same;  I:
 want  to  know  from  the  hon,  Minister
 of  Law  whether:  it  is»  possible:  to»
 Identify.  one.  single.  agency  for  the:
 purpose  of  adnfinistering  and  manag-
 ing  the  fishing  trade  as  ‘such.

 The:  point  which  I.  am  making  is
 very  valid,  with  due  apologies:  to:
 Shrimati  Parvathi  Krishnan,  because:
 the  right  of  fishing.  of  ‘Indian  seamen
 within  200  nautical  miles  from  the
 coast  has  never  been  protected  and
 preserved  as  such.  In  difining  the
 ‘exclusive  economic  zone  we  have  said,
 “exclusive  jurisdiction  to  preserve  and’
 protect  the  marine  enviornment  and
 to  prevent  ang  control  marine  pol'u-
 tion.”  I  looked  into  the  definition
 of  the  “designated  areas”,  and  there
 the  same  thing  continues,  because  it
 says:  “In  regard  to  the  continental
 shelf,  sovereign  rights  for  the  purpose:
 of  exploration,  exploitation,  conser=*
 vation  and  management  of  all  re-
 sources”.  May  I  know  from  the  hon.
 Minister  whether,  since  the  continen-
 tal  shelf  has  been  defined:  as  includ-
 ing  all  resources,  this  includes  the’
 marine:  biological  resources.  also.

 यानी  जो  दरिया  में  जिन्दा  चीज़ें-रहती
 उस  को  बायलौजीकल”  'रिसोर्सेज  कहते

 हैँ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  1  नहीं,  बल्कि

 समूद्र  tt

 ait  बी०  वी०-  नायक  b  जी  हां,  आप  ठीक”

 कहते  हैं।  शस  मौहूम  मछली  कहते" हैं  re
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 This  is.of  such  vital  importance.  to
 our  fishermen  giong  our  coastline  of
 3,900  miles.  In  view.  of  the  encroch-
 ment  of  these  areas-  by  aliens  with
 superior  technology  as  well  as  traw-
 Jers,  I  think  a  categorical  assurance
 would’  go  a  long  way...

 Already,  in  respect  of.  coastal  fish-.
 ing,  even’  today  our.  fishermen  with
 mechanised  boats.  go.  beyong  twelve
 nautical:  miles.  The  point  that:  has
 been  raised  by  Mr.  Rao  is  very  valid.
 Already,  fishermen  from  my  area_are
 quarrelling  with  fishermen  from,  Goa.
 Fishermen  from,  South.  Kanara  in
 Karnataka  are  having  a_  battle  royal,

 -a  running  battle  with  fishermen
 coming  from  Tamil  Nadu.  Already
 there  is  that  fierce  war.  We  have  our
 own  sort  of  cod’  or  mackeral  or  sar-
 dine  war.  They  are  not  able  to  see
 eye  to  eye.  Therefore,  when  you  have
 defined  fishing  within  the  territorial
 waters  as  the  business  of  the  State
 Governments,  do  we  give  the  State
 Government  the  exclusive  right  to
 prevent  other  people  from  coming
 in  the  designated  area?  I  hope  I
 have  registered  this  point  and  that
 the  hon,  Minister  will  kindly  give  a
 reply.  This  is  a  plain  question,  al-
 most  a  fisherman’s  ‘question  asking
 you  whether  I  as  an  Indian  fisher-
 man  have  the  full  right  upto  200
 miles—tell  me  yes  or  no—and  nobody,
 Russian,  Japanese,  Chinese  or  Tai-
 wanese,  will  ccme  into  our  waters.
 If  that  is  protected,  it  will  have  a
 tremendous  impact  on  our  fisheries
 trade  and  on  tthe  growth  of  our  traw-
 lers,  and-  there  will  not  be  this  dog
 fight  between  the  big  and  small
 fishermen.

 Within.  the  area  of  the  exclusive
 economic  zone  you  want  to  put’  the
 designated.  area  and.  the:  contiguous:
 zone;  but if  ‘I:  have.understoodaright,
 the  area.  of  territorial:  waters:  was:

 »purely-  on  the  basis  of  ‘the  interna-
 tional’  power  siémation.
 area  -which-coulq  be  said  tosbe:within:.
 the  gunshot  ‘of  'your-mainland  ‘canons:
 But  ‘now  with’  the--missiles  that  :have  .
 Ber  meine

 It’  was  an

 ISQ»
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 been  added  to  the  armouries.  of  the
 world,  no  area  of  the  eartn  is  pro-
 tected  against,  the:  missiles:

 Therefore,  the  meaning  of  an.
 economic  zone.  today.  has.  a.  signifi-..
 cance;  it  has:  an  economic  signific-
 ance.  We.  congratulate  the  Minister.
 I  hope  that,...

 MR.  SPEAKER:  The,  hon,  Member
 will  continue  after.  Lunch,

 We  adjourn  to  meet  again  at
 2.00  p.m.

 13.00  hrs.

 The  Lok  Sabha  adjourned  for  Lunch...

 till.  Fourteen  of  the.  Clock

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after
 Lunch  at  four  minutes  past  Fourteen

 of  the  Clock,

 [Mr.  Deputy-SPEAKER  in  the  Chair}

 TERRITORIAL  WATERS  CONTI-
 NENTAL  SHELF,  EXCLUSIVE  ECO-
 NOMIC  ZONE  AND  OTHER  MARI-
 TIME  ZONES.  BILL—Contd.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  B.
 V.  Naik  to  continue  his  speech.

 SHRI-B:  V:  NAIK:  Leaving  aside
 the  question  of  the  fisheries  in  regard
 to  the  exclusive  rights  of  our  fisher-
 men,  the  next:  issue  is  with  regard
 to  the  territorial  waters.  Clause  3  of
 the  Bill  says:  clearly:

 “The.  sovereignty  of.  India.  ex-
 tends.and  has  always  extended  to

 the  territorial  waters  of  India

 (hereinafter  referred  to  as  the  ter-
 ritoria]_waters),.and.to  the  seabed
 and.subsoil  underlying,  and,  the  air
 space,  over,  such  waters.”

 All  along  our  coast  there  are  those
 coastal  strips  lying  virtually  at-zero:.
 altitude..  Thes  zero;  altitude.  of  .a-
 particular  area,  usually,  puts  it.bes.
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 dow:  the  high  water-tide  mark  and
 above  the,  low  water-tide  mark.  In
 ssome  parts  of  our  country  in  an  area
 as  long  ag  00  k.m.  there  will  be  20
 to  30  thousand  acres  of  land.  There

 .are  no  clear-cut  land  records.  ,exist-
 ing  in  the  States  regarding  these
 jands.  These  are  known  as  salt  lands,
 khar  lands  or  salt  water  lands.  As

 ‘to  whose  clear  jurisdiction  it  is,
 whether  of  the  Centre  or  of  the
 States,  has  not  defined.  I  wish  that
 the  jurisdiction  of  this  thing  should

 “be  defined  and  it  should  be  comple-
 ‘tely  taken  over  by.  the  Centre.

 There  is  already  a  controversy  in
 ‘respect  of  the  Backbay  Reclamation
 ‘in  Bombay.  In  regard  to  coastal
 waters  of  India,  in  regrad  to  those
 lands  which  are  below  the  zero  alti-
 tude,  there  is  dispute  as  to  whose
 jurisdiction  it  is.  There  is  dispute

 “whether  it  belongs  to  the  Corpora-
 ‘tion  of  Bombay,  the  State  of  Maha-
 rashtra  or  the  Union  of  India,  as
 a  national  asset.  In  regarg  to  our

 “big  metropolitan  areas  land  out  of
 ~sea-bed  may  96  reclaimed  for  the

 purpose  of  constructing  coastly  build-
 “ings,  apartments  etc.  There  are
 ‘other  lands  which  can  be  reclaimed
 “from  the  sea.  The  Central  Govern-
 ment  must  come  out  with  clear  state-

 “ment  on  the  ownership  and  right  in
 “regard  to  the  administration  of  such
 pieces  of  land.  Already  adequate
 discussion  has  taken  place  at  the

 ‘time  of  the  Constitution  Amendment
 “Bill.  There  are  international  impli-
 -eations  of  this  particular  Bill.  The
 ‘only  thing  which  I  would  like  to
 suggest  is  this.  There  are  land-
 locked  countries  tying  thems:lves  up
 together  among  the  _  international
 communities,  not  identifying  their  in-
 terests  ‘with  developing  countries.

 “They  are  trying  to  go  along  with
 ‘Czechoslovakia  and  other  land-locked
 countries.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Do:  you
 want  that  also  to  be  provided  in  this

 “Bill?

 defined.

 SHRI  B.  V.  NAIK.  This  Bill,  in
 its  assessment,  and  in  its  ultimate
 analysis,  will  have  to  prove  its  cre-
 dibility  on  the  ‘basis  of  international
 acceptance.  There  are  controversies
 in  the  forums  of  Uniteg  Nations  re-
 garding  the  problems  of  the  develop-
 ed  countries  with  coasts  and  develop-
 ed  countries  without  coasts.

 MR.  DEPUTY-SFEAKER:  I  think
 you  are  going  of  the  limit  of  this
 Bill.

 SHRI  B.  V.  NAIK:  Sir,  I  will  try
 to  confine  myself  within  the  200
 nautical  mile  limits.  I  welcome  the
 Bill  to  the  extent  certain  areas  are

 There  is  provision  in  this
 Bill  that  you  can  alter  even  the  ter-
 ritorial  limits  of  2  km.  Alter  for
 what?  Alter  for  further  extension  or
 for  reduction  or  alter  your  adjacent
 areas?  Therefore,  if  it  is  a  question
 of  an  administrative  order  subse-
 quently  to  be  taken  by  the  Govern-
 ment,  without  the  sanction  here.  I
 think  the  word  ‘alter’  should  be  cur-
 tailed.  It  may  mean  reduction  or  ex-
 tension.

 With  these  words  I  support  this
 Bill,

 DR,  HENRY  AUSTIN  (Ernakulam):
 Sir,  I  support,  this  Bill.  In  fact  this
 Bill  is  a  sequal  to  the  Constitution
 Fortieth  Amendment  Act,  1976.  Those
 who  have  followeg  the  prophecies
 of  the  traditiona!  geologists  and  de-
 mographers  may  have  noted  the
 cynicism  or  pessimism  about  our
 future.  From  the  dawn  of  the  cen-
 turay,  they  were  saying  that  by
 2,000  A.  D.  we  will  have  exhausted
 all-our  resources  and  that  the  fate  of
 mankind  would’  be  far  from  desir-
 able;  would  be  disastrous.  But,
 fortunately,  for  us,  scientists,  parti-
 cularly,  those  working  in  the  field  of
 marine  biology  and  related  sciences
 pertaining  to  .the  sea  have
 come  out  with  seheme.  ba  offering
 great’  optimism  for  the:  future}  they

 have  said  that  inexhaustible  resources
 are  lying  concealed  under-the  sea.and..
 with  accelerated  pace  of  the  studies’
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 of  the  sea  resources,  the  concealed
 marine  wealth  can  be  exploited  for
 the  use  of  mankind.  It  was  in  this
 context  that  great  articulation  had
 been  initiated  in  various  countries
 particularly  developing  countries  for
 the  study  of  marine  science  and  for
 the  exploration  of  the  resources  of
 the  sea.  Thanks  to  the  consistent
 movement  or  agitation  that  was  car-
 ried  on  in  the  developing  countries,
 particularly,  by  the  non-aligned
 countries,  the  U.N.  was  moveg  to
 hold  the  Conference  on  the  law  of  the

 seas.  As  everyone  knows  four
 sessions  of  this  conference  were  al-
 ready  held  and  the  fifth  one  is  now
 currently  being  held  in  New  York.

 Fortunately,  the  Conference  has
 been  able  to  arrive  at  broad  consen-
 sus  at  least  on  some  of  the  major
 issues.  And  this  Bill  seeks  to  incor-
 porate  achievements  so  far  of  the
 Conference  on  the  law  of  the  seas.
 I  happened  to  be  in  New  York  when
 our  esteemed  Law  Minister  was  at-
 tending  that  Conference,  I  knew  how
 lively  it  was  and  how  effective  the
 advocacy  our  own  Law  Minister  had
 been  to  achieve  some  of  our  national
 aspirations  in  ‘this  regard  at  that
 Conference.

 As  everyone  knows,  India  has  a
 long  coast  line  of  4,000  miles;  our
 country  includes  about  1,280  islands
 and  islets  including  the  archipelagos
 of  Andaman  and  Nicobar  Islands  and
 the  Lakshadweep.  This  naturally
 makes  us  very  much  concerned  about
 what  is  happening  in  the  seas—in  the

 Bay  of  Bengal,  Arabian  Sea  and  in  the
 Indian  Ocean—where  we  had  enorm-
 ous  mineral  resources  concelled  under
 the  seas.  On  the  western  coast,  in  the
 Arabian  sea—in  the  Bombay  High  and

 Bassein,  regions  we  have  been  able  to

 prospect  and  exploit  oil,  consequent
 upon  the  studies  made  about  the  exis-
 tence  of  hydro-carbon  in  that  area.
 As  early  as  the  later  half  of  the.  i8th
 century,  great  marine  biologists  .dis-

 Territorial  Waters,  SRAVANA  26,  898  (SAKA)  Continental  Shelf  2 2
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 covered  a  largest  fishbreeding  centre
 known  as  the  Wadger  Bank  in  the
 seas  of  Trivandrum.  Naturally,  our
 country  should  become  ccncerned,
 therefore,  about  the  Seas  and  jt  is
 this  concern  that  is  reflecteq  in  this
 Bill  that  has  been  brought  forward
 before  us  by  the  esteemed  Law
 Ministers.

 The  most  significant  achievement  of
 the  conference  on  the  law  of  seas  is the  establishment  of  what  is  called  an
 exclusive  economic  zone.  The  tradi-
 tional  view,  about  the  jurisdiction
 and  rights  of  countries  in  regard  to the  adjacent  seas  was  limited  to  what
 was  called  territorial  waters  extend-
 ing  only  a  few  nautical  miles  from:
 their  Coast  lines.  But  today  because
 of  these  discoveries  of  the  existence
 of  vast  resources  in  the  seas,  the  con-
 cept  of  an  economic  zone  was  deve- loped.  This  Bill  seeks  to  establish  an
 exclusive  economic  zone  extending from  the  appropriate  base  line  deep
 into  the  sea  upto  200  nautical  miles
 where  we  will  have  exclusive  rights.
 over  living  and  non-living  resources
 and  jurisdiction  for  certain  other  mat-
 ters  such  as  scientific  experiments.

 Perhaps,  we  are  late  in  this  field.
 Already  the  U.S.,  Canada,  Mexico,  and
 France  and  in  our  neighbourhood’
 Bangladesh,  and  Sri  Lanka  have  taken
 legislative  steps  to  establish  this  eco-
 nomic  zone,  Perhaps,  our  Law  Min-
 ister  has  taken  time  to  introduce  this
 Bill  because  he  was  expecting  further
 favourable  outcomes  from  the  current
 session  now  being  held  in  New  York.
 It  is  also  perhaps  the  reason  why  we
 are  saying  in  this  Bill  that  Govern-
 ment  will  at  appropriate  time  notify
 the  time  when  these  .  provisions  will
 come  into  effect.

 With  respect  to  this  200  nautical
 miles  exclusive  economic  zone  we  will
 have  absolute  sovereign  rights  for  ex-
 ploitation  of  living  and  non-living  re-
 sources.  Further,  we  will  have  juris-
 diction  over  other  matters  including
 putting  artificial  islands  or  other  in-
 stallations  for  purposes  of  drilling  and
 prospecting  of  oil.
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 With  regard  to  continental  shelf

 e@axlier  there  was  no  clear  cut,  un-
 varsally  accepted  limitation  Till  today

 this  subject  is  mainly  dealt  with  in
 <Our  country  by  Presidential  orders
 With  the  pass.ng  of  this  Bull  the  con-
 tinental  shelf  will  be  fairly  defined
 The  continental  shelf  will  be  earmark
 ed  from  the  appropriate  base  line  ex
 tending  right  upto  200  nautical  miles,
 the  area  of  exclusive  economic  zone

 MR  DEPUTY  SPEAKER
 -even  be  longer

 It  may

 DR.  HENRY  AUSTIN  Yes  Suir,
 this  law  will  undoubtedly  bring  much
 Satisfaction  to  us  by  the  establish-
 ment  of  areas  for  economic  exploita
 tion,  Lut  then  there  should  be  sume
 laws  regarding  the  seas  beyond  the
 exclusive  economic  zone  because  I
 bereve  that  the  entire  sea  should  be
 the  common  heritage  of  mankind
 Merely  because  we  are  going  to  esta
 blish  the  economc  zone  it  does  not
 mean  that  the  mighty  powers  will  have
 exclusive  powers  to  do  whatever  they
 want  in  the  high  Seas  of  the  world
 For  instance  the  much  disputed  Diego
 Garcia  islands  are  hardly  800  miles

 away  from  my  constituency  It  8
 there  that  some  big  powers  are  build
 ing  uo  a  nuclear  armament  depo‘
 Ths  is  of  great  concern  to  us  Even
 as  we  are  concernej  and  are  trying  to
 bring  necessar,  legal  framework  for
 the  purpose  of  scientific  and  economic
 exploitation  of  the  Seas  we  have  also
 to  be  concerned  about  the  security
 problem  in  our  oceans

 As  regards  the  24  mile  continguous
 zone  contemplated  in  that  bill,  there
 is  the  mght  of  innocent  passage  but
 if  warships  have  to  pass  it  has  to  te
 with  prior  permission  But  what
 about  the  200  mile  zone?  It  just  out
 of  the  contiguous  zone  unt  immside  the
 economue  zone,  there  is  a  build-un  of
 naval  armaments  security  problems
 will  becerme  very  vital  I  suggest
 that  this  matter  may  880  be  brought
 up  at  the  Law  of  the  Seas  conference

 Ot  course,  it  is  a  wider  question  I  do

 not  want  40  bring  it  within  the  ambit
 of  this  BIN.  But  it  being  a  matter  of
 urgent  importance  to  the  weaker
 nations,  particularly  the  non-aligned
 countries,  J  refer  to  it  You  may  feel
 that  I  em  bringing  in  something
 which  38  irrelevant  to  our  debate  now,
 but  if  you  have  seen  the  TV  reports
 of  the  yesterday's  proceedings  of  the
 Non  Aligned  Summit  Conference  in
 Colombo,  almost  every  speech  made
 in  the  morning  session  yesterday  high-
 lighted  this  point  of  the  mulitary
 build  up  in  Diego  Garcia  and  inter-
 ference  with  other  people’s  affairs.
 In  that  view  this  is  also  a  matter  of
 vital  interest  tc  us  ang  germane  to
 this  Bill

 T  am  sure  after  the  Bill  comes  into
 force  our  scientists  and  others  will
 have  a  great  opportunity  to  exploit
 the  mineral  and  fishery  resources  of
 our  coastal  regions  upto  the  limit  of
 the  200  mile  economic  zone  This  18
 a  long  overdue  Bill  and  I  heartily
 welcome  it

 t  ह्लीहरी  कि  (खुर्जा).  उपाध्यक्ष
 जी  सदन  में  जा  विल  माननीय  विधि
 मंत्री  ने  प्रस्तुत  शशि  हैं  मैं  उस  का  स्वागत

 करता  हू  ।  यह  बिल  हमारे  देश  के  लिये

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है।  प्रसन्नता  की
 बात  है  कि  हमारे  विधि  मंत्री  जी  का
 विधि  सधी  बड़ा  प्रभुत्व  है  कौर  र्स  ला
 का  ड्रेसेज  जो  दुनिय  में  हुईं  तीनों  में

 उन्होंने  क्रियात्मक  रुप  से  हिस्सा  लिया  ।  उसी
 के  अनुभव  में  यह  बिल  कराया  है।  संसार
 की  जो  इस  संबध  में  सर्वमान्य  मान्यतायें
 हैं  उन्हीं  के  भ्राता  पर  यह  बिल  प्रा धारित

 है।  यह  बिल  देश  की  सुरक्षा  के  लिये  बहुत
 हो  महत्वप्रणं  है।  इ'  बिल  को  धाराप़्रो
 जौर  उप-पधाराहरों  से  ज्ञात  हो  जाता  हैकि
 देश  की  सुरक्षा  के  लिये  खास  तौर  पर

 ध्याम  चला  गया  है।  कोई  भी

 उश पारिक  था  झड़प  प्रकार  के  जहाज
 प्रा सानी  से  झा  जा  सकते  हैं,  उस  पद  शक्त

 शुक्ला  करते  को  कोई  wre  aft  है।
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 aie  de  की  शुक्ला  को  ह: 4  में  रखते

 हुए  दस  बिल  में  इस  छह  का  प्रावधान
 किया  पा  हैं  कि  वार  जिप्स,
 सबभैरिन्स  शादी  बगैर  मंशा  लगाये  कौर
 पहले  से  नोटिस  दिये  पे  हमारे  बॉट्स  में
 नहा  ा  सकते।

 इस  बिल  को  पढ़ते  से  पता  चलता  है
 कि  हमारे  विधि  मंत्री  जी  ने  न  केवल

 सुरक्षा  का  ध्यान  रखा  है,  बल्कि  आधिक
 परिस्थिति/।  का  भी  ध्यान  रखा  है।  राज
 ने  केवल  घरों  से  बल्कि  समुद्र  से  भी

 बहुत  से  पदार्थ  मानव  को  हवाई  के
 लगे  निकाले  जाते  हैं।  दुनिया  की  आधिक

 स्थित  शोर  ऑाथिक  सर  में  समुद्र
 का  बहुत  बड़ा  रोल  है,  में  उन  बाला  को
 शौर  जिस  समव  बाप  का  धयान  नही  ले
 जाना  चाहता  ।  लेकिन  जा  समुद्र  से
 पदार्थ  निकलते  हैं  उन  का  भो  बडा  महत्व
 है।  200  मोन  का  जा  इस्लामिक  खान
 प्रेस्काईब  कर  दिया  गना  है  इ:  से  हमारे

 मुद्रा  को  समुद्र  में  पाया  जाने  वाली
 हजारो  किस्म  के  मकठा।जथां  का  पकड़ने
 में  प्रयासों  होत  बौर  उत  से  देश  को
 प्रोटीन  की  आवश्यकता  पैरों  होगी  साथ

 हो  मछलियों  का  विदेशी  मैं  भेज  कर  करोड़ों
 ०  को  विदेश,  मुद्रा  कमाया  जा  सकतीं  है

 जिस  से  हमारा  झा थिक  स्थिति  सुधरेगी ।
 हमारे  सूरत  में  एक  तरह  को  मछवा  हितो
 है  जिस  का  दैट  सिंगाड़  को  तरह  उबलने
 के  बाद  होता  है।  वह  मीद  जे बनी  लगती
 है  हमारी  महुप्रारे  उर  गानों  को  पकड़
 कर  करोड़ों  रुपये  को  विदेशी  मुद्रा  देश
 के  लिये  करायेंगे  t

 इस  बिल  से  जो  हमारे  पड़ोसी  राज्यों
 की  शंकायें  थीं  बह  भो  टूर  हो  गई  है  क्योकि
 हम  से  निहित  रुप  &  कह  दिया  है
 कि  हमारा  किलो  देश  से  झगड़ा  नहीं  है,
 ओर  मे  करना  है।  मान तोय  हरी  आस्टिन

 साहब , में ,ठीक ,  में  ढक  ही  कहा  है  कि  हमारे
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 dates  ate  समुद्र  से  न्य  शक्तियों  को
 खोज  करेंगे  जिस  से  देश  में  गये  गये  फरिकर्तन
 जायेंगे।  इसे  इसतरह  से  जब  पैट्रोल  की
 समस्या  है  वह  भो  जल्दी  ही  हल  हो  जायगी
 क्यों  कि  हमारे  वैज्ञानिको  ने  पैट्रोल  की
 तलाश  में  काफ़ी  चमत्कारी  काम  किया  हैं
 जो  तारीफ़  के  योग्य  है  झोर  उस  से  हमारी
 साशा  शौर  साहस  बढ़ता  जारहा  है
 कि  हमारा  देश  जा  पेट्राल  के  सबूत  में

 दूसरों  पर  प्रा धारित  था  वह  अरब  हम  को
 झपने  हो  समुद्र  में  मिल  जायगा  शौर
 हम  आत्म  निर्भर  हो  जायेंगे।  इस  लिये
 इस  दिशा  में  भो  यह  बिल  विशेष  रुप  से

 सुरक्षा  देता  है  7  यह  केव 4  है  रिटा रियल  वा टर्स
 की  समस्या  के  सत्व  में  ही  नहीं  बल्कि
 झा थिक  तथा  अर  दूसरों  महत्वपूर्ण
 समस्याओं  के  सध  में  श्रचछ  बिल  है।
 एक  के  बाद  एक  उपधारा ये  रख  कर

 हमारे  समुद्र  के  प्रशासन  को  जा  समस्या
 थी  उस  का  हल  कर  दिया  गया  है।
 यही  नहीं  जा  जहाज  या  दूसरे  आदमी
 इस  तरह  का  काई  काम  करेगे  जो  इस

 कानून  के  मुताबिक  नहीं  होंगा.  उस  के
 लिये  द्  बिल  में  सजा  का  भा  व्यवस्था

 है  भोर  अन्य  भप्रपराध।  के  लिये  जो
 जो  सजायें  है  उन  का  भें,  जिक्र  किया  गया

 है।

 यह  विन  सम्पूर्ण  है  झर  मैं  समझता

 हू  कि  देश  को  खुशहाली  के  साथ  साथ

 सुरक्षा  भो  प्रदान  करेगा  तथा  पड़ोसियों
 के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध  बताने  में  भी
 सहायता  करेगा  1  इन  शब्दों  क ेसाथ  इस  दिल
 का  स्वागत  करता  हूं।

 है! ५!  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (HUI
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 H.R.  GOKHALE):  Sir,  I  am  very  grate.
 ful  to  the  House  because  there  has  been
 a  very  satisfying  and  good  debate.
 In  fact,  the  standard  of  the  discussion
 on  this  Bill  has  been  fairly  high.  Al-
 though  every  one  supported  the  Bill,
 so  many  points  were  referred  to  to
 highlight  the  importance  of  some  as-
 pects  affecting  the  law  of  the  seas.
 That  is  as  it  should  have  been.

 In  my  opening  remarkes,  I  had  very
 briefly  attempted  to  point  out  the
 broad  consensus  which  has  emerged
 On  some  of  the  points  which  have  been
 under  negotiation  and  discussion  in  the
 flaw  of  the  Sea  Conferences  which
 have  been  taking  place  for  the  last  so
 many  years.  Unfortunately,  the  im-
 pression  generally  held  seems  to  be
 that  the  only  major  point  in  the  law
 of  the  seas  is  the  economic  zone.  It  is
 no  doubt  a  major  point  but  not  the  only
 marjor  point.  In  fact,  there  are  many
 other  issues  of  equally  great  impor-
 tance  which  are  being  negotiated  and
 discussed  in  the  law  of  the  seas  con-
 ference  and  had  been  discussed  in  the
 previous  conferences.  The  Bill  does
 not  take  care  of  all  these  issues.  We
 are  here  concerned  with  the  provision
 of  our  maritime  zones.  With  regard
 to  other  matters  which  are  outside  the
 scope  of  defining  our  maritime  zones,
 the  Bill  does  not  say  anything.  It
 was  not  expected  that  a  Bill  of  this
 type  would  say  anything  about  other
 matters  which  do  not  pertain  to  our.
 maritime  zones,

 There  has  Seen  a  consensus  on  the
 extent  of  territorial  sea.  We  started
 with  three  miles  under  a  Presidential
 Notification  and  then  extended  it  to  6
 miles.  In  the  Carcas  Conference  which
 I  attended_as  a  representative  of  this
 country.  I  first  said,  it  should  be  2
 miles.  That  was  said  on  the  basis  of
 what  was  noticed  as  a  general  con-
 sensus  in  the  countries  participating
 in  that  conference.  Today  we  are  in
 a  position  to  say  that  a  very  large
 majority  of  the  countries  participat-
 ing  in  the  conference,  including  the
 developed  countries,  have  agreed  that
 the  extent  of  territorial  waters  should
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 be  2  miles.  Even  here  it  is  not  as  if
 different  distances  were  not  claimed.
 Some  countries  claimed  upto  30  miles,
 some  up  to  even  00  miles.  But  today
 the  position  has  emerged  that_l2  miles
 has  been  regarded  as  a  general  con-
 sensus  with  regard  to  the  extent  of
 territorial  waters.

 The  same  thing  applies  to  contiguous
 ‘zones.  It  begins,  of  course,  from  the
 same  base  line  from  which  the  terri-
 torial  zone  begins,  but  extends  up  to
 24  miles,  which  means  about  2  miles
 further  ahead  of  the  limit  at  which  the
 territorial  waters  come  to  an  end.  The

 jurisdiction  in  respect  of  this  conti-
 nuous  zone  is  in  certain  matters  like

 customs,  fiscal  matters,  iimmigration,
 sanitary  and  such  other  matters,  where
 ordinarily  outside  our  territorial
 waters  the  jurisdiction  of  our  country
 would  not  have  extended  and  our  laws
 would  not  have  been  applicable.  So,

 this  idea  of  a  contiguous  zone  is

 another  matter  in  which  I  think  I  can

 say  safely  there  has  been  a  general
 consensus  at  the  Conference,

 The  third  is  with  regard  to  the  eco-

 nomic  zone,  which  is  most  spoken  of,

 not  only  in  this  country  but  all  over

 the  world,  because  it  is  a  new  idew

 which  has  emerged  in  the  recent  past.
 In  article  297  of  our  Constitution,
 before  its  amendment  by  the  Fortieth
 Amendment,  there  was  a  reference  to

 the  continental  shelf,  although  the

 extent  of  the  continental  shelf  and  ifs

 definition  was  not  given.  But,  for  the

 first  time,  after  the  Fortieth  Amend-

 ment,  when  article  297  was  amended,
 there  is  a  reference  to  other  zOn?s,

 like  the  economic  zone,  the  territorial

 waters,  the  contingio.4s  areas  and  the

 continental  shelf,  and  power  is  taken

 under  the  Constitution  so  that  Parlia-

 ment  can  pass  appropriate  laws  in

 order  not  only  to  lay  down  the  limits

 of  the  maritime  zone’  but  also  to  pro-

 vide  for  certain  other  matters,  which

 are  closely  connected  with  the  use  to

 which  these  zones  would  be  put  by”

 our  country.

 The  economic  zone,  as  I  said  is  8

 recent  concept,  comparatively  speak~--
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 ing,  and  I  think  our  country  should
 take  credit  for  it  that  for  the  first  time
 it  was  raised  by  us,  along  with  certain
 other  countries,  when  we  insisted  that
 it  was  to  the  utmost  advantage,  parti-
 cularly  of  the  developing  countries,
 that  an  exclusive  economic  zone  of
 200  miles  should  be  available  for  the
 full  exploitation  and  exploration  of  the
 living  as  well  as  non-living  resources
 in  the  economic  zone.  When  we  say
 that  India  has  complete  sovereignty,
 or  will  have  complete  sovereignty
 over  the  economic  zone....

 SHRI  N.  K.  P.  SALVE
 Will  it  be  complete?

 tBetul):

 SHRI  H.  R.  GOKHALE:  No,  I  am
 coming  to  that.  When  we  say  that  we
 have  sovereignty,  it  is  not  to  say  that
 the  economic  zone  will  become  a  part
 of  the  territory  of  India.  Someone
 said  earlier  that  when  you  are  saying
 for  an  economic  zone  you  have  com-
 plete  sovereignty,  certalin  laws  can  be
 extended  and  made  applicable  to  that
 area,  as  if  it  is  a  part  of  the  territory
 of  India.  It  is  not  so.  So  far  as
 territorial  waters  are  concerned,  of
 course,  they  are  part  of  the  territery
 of  India,  but  not  the  economic  zone.

 In  the  economic  zone  one  will  have
 exclusive  right  to  explore  and  exploit
 the  living  and  non-living  resources,
 which  will  of  course  take  in  the  right
 of  fisheries,  which  will  also  take  in
 the  right  of  deep  sea  mining  such  as
 exploitation  of  mineral  resources,  and
 all  available  evidence  indicates  that
 there  are  plentv  of  it  not  only  in  the
 economic  zone  which  will  come  to  us.
 but  all  over  the  world,  in  manv  coun-
 tries  which  will  come  under  the
 economic  zone,  such  minerals  as.  for
 example,  copper,  cobalt  or  mineral
 nodules  of  different  types,  which  are
 available  at  the  bottom  of  the  sea.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  What  is
 the  meaning  of  “the  designated  area’?

 SHRI  H.  R.  GOKHALE:  [  am
 coming  to  that.  For  example,  in  the
 exclusive  economic  zone,  even  though
 the  sovereignty  to  explore  and
 392  L8—8.
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 exploit  is  there,  the  right  of  navigation
 of  the  international  community  is  not
 hampered.  Now,  if  areas  are  allowed
 to  be  designated,  ultimately  when  it  is
 brought  into  force,  we  would  have  to
 Protect  our  rights  in  respect  of  our
 installations.  For  example  take  the
 Bombay  High.  where  we  have  got  oil
 wells  which  ate  dug  in  many  places.
 They  are  well  within  the  economic
 zone  and  certainly  within  the  centi-
 nental  shelf.  If  the  areas  are  desig-
 nated  and  some  places  were  called
 reserved  areas,  by  designating  the
 same  as  designated  areas,  the  naviga-
 tion  of  certain  ships  through  those
 areas  will  be  regulated,  or  sometimes
 prohibited,  so  that  our  security  ins-
 tallationg  are  safe  or  what  we  are
 doing  or  what  we  are  not  doing  there
 is  not  known  to  outside  forces.

 SHRI  N.  K.  P.  SALVE:  In  this  area,
 are  you  entitled  to  have  defence  instal-
 lations?  Because.  you  have  lmited
 jurisdiction.  I  will  make  myself  clear.
 In  the  exclusive  economic  zone  the
 sovereign  rights  are  for  exploration
 and  exploitation  and  for  conserving
 ocean  wealth.  Section  6(b)  speaks
 only  of  safety  and  vorotection  of  arti-
 ficial  islands,  off-shore  installations
 etc.  Does  it  give  you  the  power  to  put
 defence  installations?  I  am  asking
 this  question  because  we  have  seen
 the  invaluable  work  done  at  the
 Bombay  High.  ‘You  know  how  open
 and  how  vulnerable  it  is.  So,  this
 question  has  some  significance,  Could
 you  have  defence  installations  to  pro-
 tect  your  interest  in  the  exclusive
 economic  zone?

 SHRI  H.  R.  GOKHALE:  Firstly,  the
 provisions  relating  to  designated  areas
 here  do  not  anywhere  talk  of  any
 defence  installations.  The  ‘second
 thing  is,  they  talk  of  designated  area
 for  certain  purposes,  where  certain
 installations  are  there.  In  the  ecano-
 mic  zone  navigation  is  free.  But  if
 certain  areas  are  designated  in  respect
 of  those  desimated  areas  certain
 regulations  or  restrictions  can  be  put
 on  navigation,  so  that  our  installations,
 or  whatever  we  have  there  In  respect
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 ‘of  exploration  or  exploitation  can  be
 protected  from  outside  view  or  from
 destruction  or  such  other  things.  So

 ‘far  as  this  Bill  goes,  that  is  the  limited
 purpose  of  providing  for  areas  to  be

 ‘designated  under  this  Act.  What  I  was
 saying  was  that  here  we  have  got  this
 idea  of  the  exclusive  economic  zone.

 “The  additional  thing  which  has
 emerged  with  regard  to  the  various
 zones  is  this  concept  of  the  continental
 shelf,  As  has  been  evident  from  the
 provisions  of  this  Bill,  while  the  idea

 ‘of  the  .  economic  zone  depends  on  a
 distance  of  200  miles,  the  idea  of  a
 continental  shelf  is  not  dependent  on
 distance.  It  has  got  a  geographical  or
 “geo-physical  connotation.  It  may  be
 that  in  given  circumstances  it  may  be
 beyond  the  200  mile  lmit,  which  is
 part  of  the  economic  zone.  I  do  not
 want  to  say  here  that  our  continental
 shelf  goes  or  does  not  go  beyond  the
 200-mile  limit,  but  theoretically  it  is
 possible  that  the  area  which  is
 covered  by  the  continental  shelf  can
 be  beyond  the  200  mile  limit  of  the
 economic  zone.  In  any  case,  the  right
 in  respect  of  exploration  and  exploita-
 tion  will  continue  up  to  the  200-mile
 limit;  it  would  not  be  less  than  200
 miles.  But  if  the  continental  shelf  is
 beyond  the  200-mile  limit,  then  it  is
 subject  to  this  restriction  that  while
 in  the  econoime  zone  we  have  got  all
 the  rights  of  exploration  and  exploita-
 tion,  we  have  even  got  the  right  to
 control  pollution,  we  have  got  the  right
 for  marine  research  and  so  on  and  so
 forth,  if  the  area  extends  outside  the
 economic  zone  but  it  is  still  within  the
 continental  shelf,  then  we  have  got  the
 right,  so  far  as  exploitation  of  the
 resources  on  the  ocean  floor,  that  is,
 the  bed  of  the  ocean  is  concerned.  We
 will  be  entitled  to  fisheries,  which  is
 limited  to  what  is  known  as  sedentary
 fish,  which  we  will  be  able  to  take,  but
 the  water  column  which  is  above  the
 floor  un  to  the  surface  is  free,  that  is
 available  for  everyone,

 DR,  HENRY  AUSTIN:  Suppose  the
 continental  shelf  extends  beyond  200

 —
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 nautical  miles  which  is  the  exclusive
 econoime  zone,  will  we  have  any
 security  right  in  respct  of  that  area
 beyond  the  200  miles,  if  it  is  within
 the  continental  shelf?

 SHRI  H.R.  GOKHALE:  In  réspect
 of  the  economic  zone,  there  is  no  doubt
 that  we  have  got  the  exclusive  right
 for  exploration  and  exploitation,  both
 in  respect  of  the  resources  in  the  water
 column  and  at  the  bottom  of  the  sea,
 on  the  sea  floor

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Not  even
 fishing,  only  sedentary  fish.

 SHRI  H.R,  GOKHALE:  That  is
 beyond  the  economic  zone,  where  we
 are  outside  the  economic  zone,  but
 still  within  the  continental  shelf  area,
 where  we  have  got  the  right  of  ex-
 ploitation  of  the  sea  bed  or  the  ocean
 floor.  Sedentary  fish  is  regarded  as
 part  of  the  ocean  floor  resources,
 which  can  be  exploited  by  us  within
 the  continental  shelf  areas

 continental The  definition  of  the
 shelf  was  first  evolved  in  the  Conven-
 tion  which  was  signed  in  1958,  which
 is  called  the  Geneva  Conver.tion.
 Subsequently,  no  Convention  as  such
 has  yet  been  signed.  There,  of  ecurse,
 there  was  a  very  general  definition
 given,  which  would  mean  that  ‘con-
 tinental  shelf?  would  include  the  shelf
 plus  the  natural  prolongation  of  the
 coastal  territory  which  was  taken,  the
 slope  and  the  rise  upto  the  end  of  the
 margin:  it  will  all  be  covered  within
 the  continental  shelf  concept;  the  sub-
 soil  area,  and  the  bed  area  will  be
 there.  That  is  what  is  generally  ac-
 cepted  now  as  the  concept  of  the  con-
 tinental  shelf  and  which  is  now  taken
 in  the  Bill  as  defining  the  continental
 shelf  because  it  is  thought—and  I
 think  rightly—that  on  this  aspect  of
 the  matter,  there  is  no  difference.
 There  is  substantially  no  difference
 even  between  the  develoved  countries
 and  the  developing  countries  with  re-
 gard  to  these  four  concepts——  if  I  may
 repeat  very  briefly,  the  concept  of
 territorial  waters,  the  concept  of  eco-
 nomic  zone,  the  concept  of  contiguous

 rc
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 "pected  that

 assent  of  the  President.

 zone  and  the  concept  of  continental
 shelf.

 One  question  thas  been  raised—I  ex-
 it  would  be  raised—and

 that  is,  why  is  it  that  the  two  clauses
 of  the  Bill.  namely,  Clause  5  and
 Clause  7,  one  dealing  with  contiguous
 zone  and  the  other  dealing  with  ex-
 clusive  economic  zone,  these  provi-
 sions,  are  not  being  made  eflective
 immediately  after  the  Bill  receives  the

 I  had  said
 earlier—and  if  was  rightly  pointed  out
 by  hon.  Member,  Shri  Indrajit  Gupta.

 ‘in  the  course  of  his  speech  and  I  fully
 agree  with  him—that  there  should  be
 no  attempt  to  give  an  impression  that
 we  want  to  take  any  unilateral  action.
 The  whole  thing  is  bemng  discussed  at
 the  international  level.  While  it  is

 ‘true  that  there  is  a  consensus  in  res-
 pect  of  some  of  the  matters.  it  is
 equally  true  that  that  consensus  is
 still  a  consensus,  it  has  not  matured
 mto  a  treaty  which  can  be  regarded
 as  part  of  the  existing  international
 law.  J  hope  there  wi!)  not  be  =  anv
 difficulty  so  far  as  these  concepts  are
 concerned.  When  they  come,  nobody
 will  be  in  a  position  to  say  that.  by
 taking  unilateral  action,  depending
 only  on  the  consensus,  we  have,  bv
 legislation,  in  exercise  of  our  sovereign
 powers,  done  this  or  done  that.

 A  reference  was  made  by  _  hon.
 Member,  Shri  Samar  Mukherice,  to
 the  legislation  passed  in  the  United
 States.  The  Congress  has  passed  a
 legislaion  and  there,  of  course.  as  far
 as  I  have  been  able  to  gather.  it  is
 limited  to  the  right  to  exploit  fisherv
 resources  upio  200  miles.  There  a’so.
 the  legislation  i5  not  made  effective
 immediately;  it  is  to  come  int  effect
 from  March  1977,  The  whole  idea
 was  made  clear  bv  Dr.  Kissinger  when
 he  spoke  in  the  meeting,  to  which  he
 referred,  in  New  York:  he  said  thet,
 first  of  all,  there  should  be  no  umila-
 teral  action;  the  second  thing  was  that
 this  would  lend  a  certain  degree  of
 urgency  to  the  deliberations  of  the
 Conference,  every  one  was  greatly
 disappointed  and  had,  in  fact,  become
 pessimistic  that  this  Conference  had
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 dragged  on  from  year  to  year  for
 years  to  come  and  nothing  concrete
 was  coming  out,  and  unless  something
 like  a  push  was  made  applicable,  po
 final  conclusion  would  be  reached.  I
 do  not  want  to  comment  on  what  Dr.
 Kissmger  said  and  to  what  extent  be
 was  right  or  not.  But  the  fact  is  that
 he  had  said  this  in  the  meeting  in
 New  York,  to  some  businessmen
 whom  he  was  addressing;  in  that
 meeting,  he  spoke  extensively  about
 the  Amencan  point  of  view  reghrding
 the  Law  of  the  Sea  question.  We  do
 not  wish  to  give  any  impression  that
 we  are  taking  any  unilateral)  action...

 SHRI  हन  K.  P.  SALVE:
 of  what  they  say.

 Irrespective

 SHRI  H,  R.  GOKHALE:  Yes,  irres-
 pective  of  what  they  say.  We  have
 not  said  March  1977.  All  that  we  have
 said  is  that  it  will  be  when  the  Go-
 sernment  will.  by  issuing  a  notifica-
 tion,  bring  them  into  effect.  There-
 tore.  our  option  is  open,  to  decide  om
 the  appropriate  time  when  these  pro-
 vis'ons  should  be  brought  into  force.
 In  tact,  we  really  give  effect  to  the
 idea  that  there  will  be  no  unilateral
 action  It  38  not  perhaps  that  clear  in
 respect  of  the  American  legislation
 necause  there  is  a  sort  of  ultimatum
 in  that.  that  is,  upto  March  1977:  then
 thar  law  will  be  passed  and  they  will
 eo  ahead  with  the  exploitation  of  the
 resources  of  200  miles,  whatever  the
 International  Conference  on  the  Law
 of  the  Sea  mav  or  may  not  decide.  It
 is  true  that  these  are  not  the  four
 things  which  really  are  important  to
 the  Conference  There  are  many
 more  things  of  vers  great  importance
 on  which  there  has  been  no  under-
 standing,  where  we  are  far  away  from
 consensus  yet.  One  such  thing  was
 referred  to  and,  very  appropriately,
 by  Mr,  Indrajit  Gupta  in  his  speech.
 Of  course,  as  he  said,  aS  you  RO  On
 fixing  the  zones  —he  used  a  very  ap-
 propriate  word,—the  area  of  the  open
 high  seas  gets  contracted.  I  think  he
 said  there  is  a  shrinkage  of  the  open
 sea.  That  is  what  he  said.  It  does
 happen.  To  the  extent  you  give  ex.
 clusive  rights  to  the  coastal  States,
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 that  part  of  it  goes  out  of  what  will  be
 the  open  sea  for  exploitation.  There-
 fore,  the  people  who  want  to  have
 everything  for  themselves  do  look
 upon  these  things  with  a  certain
 degree  of  resistance.

 Now,  in  the  last  Conference  in  New
 York,  not  this  one  which  is  going  on
 now,  an  attempt  was  made  by  the
 United  States  of  America  to  introduce
 thig  principle  that  even  though  these
 economic  zones  are  acceptable,  for  the
 purposes  of  other  reasons  they  can
 still  be  regarded  as  part  of  the  high
 seas.  Now  it  was  a  contradiction  in
 terms  and  we  have  resisted  it  and
 ultimately,  it  has  not  gone  through.
 But  this  supports  the  idea  that  the
 shrinkage  of  the  high  seas  does  not

 ‘become  very  palatable  to  some  of  the
 countries.  If  you  go  to  the  high  seas,
 that  is  where  really  a  substantial  area
 of  disagreement  particularly  between
 the  developing  countries  and  the  deve-
 loped  countries  has  arisen.

 Now.  who  will  exploit  the  areas
 which  are  on  the  high  seas  and  which
 have  been  regarded  as  the  common
 heritage  of  mankind?  My  _  friend.
 Mr.  Gupta,  was  right  that  the  United
 Nations  had  passed  a  resolution  §  in
 ‘1971,  if  I  am_  right.  laying  down  a
 certain  moratorium  with  regard  to  the
 exploitation  of  those  areas  until  a  final
 treaty  was  signed  or  an  agreement
 reached.  The  United  Nations  resolu-
 tion  in  this  respect,  as  in  other  res-
 pects,  is,  of  course,  of  great  moral
 value,  but  nothing  more  than  that.

 While,  I  know,  for  the  purpose  of
 commercial  exploitation,  this  morato-
 rium  has  so  far  been  adhered  to,  at-
 tempts  are  being  made  in  the  Law  of
 the  Seas  Conference  where  there  is  an
 encroachment,  there  is  an  attempt  at
 an  encroachment  for  themselves  alone
 to  explore  these  areas  of  the  high  seas
 to  the  detriment  of  an_  international
 authority  which  is  called  the  Inter-
 national  Sea-bed  Authoritv  which  is
 sought  to  be  established.  Most  deve-
 loping  countries  have  supported  the
 concept  of  the  constitution  of  an  Inter.
 national  Sea-bed  Authority.  So  also

 India,  But  now  the  conflict  there,  the
 discussion  there  and  the  difference
 there  which  has  emerged  out  of  this  is
 that  the  International  Sea-bed  Autho-
 rity  may  do  it  in  the  high  sea  areas
 which  are  the  common  heritage  of
 mankind;  but  as  for  countries  and  au.
 thorities  which  are  developed,  which
 have  got  the  technology,  which  have
 got  the  resources  and  which  have  got
 the  wherewithal  for  exploring  these
 areas,  why  should  they  be  prevented
 from  exploring  these  areas  even  though
 an  International  Sea-beq  Authority  iw
 established?  Now,  this  is  resisted
 very  much  by  us  and  by  other  deve-
 loping  countries,  One  reason  is  that
 if  such  a  thing  is  allowed,  there  is  8
 great  danger  of  the  International  Sea-
 beq  Authority  itself  becoming,  what
 you  call,  a  non-starter.  Therefore,  if
 it  is  to  be  a  matter  fully  under  the
 control  of  an  International  authority
 such  exploitation  or  exploration  of
 these  areas,  in  addition  to  the  exploita-
 tion  by  the  International  Sea-bed  Au-
 thority,  becomes  extremely  dangerous
 for  other  countries  which  do  not  have
 the  resources.  All  the  resources  will,
 be  pooled.  In  fact  the  resources  of
 the  International  Sea-bej  Authority
 also,  to  a  certain  extent,  will  come
 from  the  countries  which  have  got  the
 resources  and  the  money,  and  when
 they  do  not  have  the  incentive  to  build
 up  the  International  Sea-bed  authority
 and  they  have  got  a  nght  to  go  cn,  on
 their  own,  exploring  these  areas,  the
 International  Sea-bed  Authority  will
 be  a  mere  dream.  An  international  re.
 gulation  of  exploitation  of  these  resour-
 ces  of  the  high  seas  will  ..ct  sufficient-
 ly  to  the  detriment  of  the  interests  of
 the  developed  countries...

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  Is  there  8
 convergence  of  interests  of  big  prwers
 in  this  regard?

 SHRI  H.  R.  GOKHALE:  Trere_  is.
 to  a  certain  extent.  The  big  powers
 have  converged  on  this.  The  roint  38
 really  the  question  of  the  haves  and!
 the  have-nots.  Those  who  have  the
 technology,  those  who  have  the  money,
 those  who  have  everything  else  which
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 is  needed  to  carry  on  this  on  their  own
 want  te  do  it  irrespective  of  whether
 or  not...

 MR.  DEPUTY  SPEAKER:  Cutting
 across  ideological  lines?

 SHRI  H.  R.  GOKHALE:  Yes,  cutting
 across  even  ideological  lines.  This  has
 happened.  We  have  been  cliscussing
 this,  and  a  delegation  of  the  Ameri-
 cans—with  their  leader  who  was  also
 the  leader  in  the  conference  in  New
 York—ag  well  as  the  Soviet  Delegation
 came  here  and  we  have  had  long  dis-
 cussions  with  regard  to  the-e  ports  of
 view.  So  far  we  have  only  parted
 where  we  were;  but  we  have  nct  given
 up  hopes.  We  think,  with  sufficient
 pressure  being  brought  by  developing
 countries,  some  reasonable  way  out
 would  be  found  whereby  those  who  are
 in  a  position  to  exploit  these  rescurces
 will  not  do  it  to  the  disadvantage  of
 developing  countries.  Mr  Indrajit
 Gupta  referreg  in  his  speech  to  non-
 aligned  nations  and  the  conference  in—
 Sri  Lanka.  I  heard  the  speech  of  the
 Prime  Minister  of  Sri  Lanka,  Mrs.
 Bandaranaike,  in  regard  to  law  of  the
 sea.  Some  time  before.  our  Prime
 Minister  had  spoken  with  regard  to
 the  new  colonialism  coming  out  of  these
 disputes  relating  to  law  of  the  sea  «nd
 the  necessity  of  the  countries  coming
 together  with  their  technology  and  re-
 sources  to  develop  these  on  the  basis
 of  collective  efforts.  Probably  the
 non-aligned  conference  must  be  the
 appropriate  forum  to  give  a  push  te
 this  idea.  In  all  the  conferences  which
 T  have  attended  so  far.  our  delegations
 have  been  trying  to  work  in  close  har-
 mony  and  cooperation  with  the  Group
 of  77,  and  the  other  developing  coun-
 fries.  By  and  iarge,  regarding  these
 major  issues,  an  attempt  was  made  to
 pose  the  issue  which  is  tn  the  advant-
 age  of  the  developing  countries.

 A  reference  was  made  to  the  ques-
 tion  of  scientific  research  in  the  econo-
 mic  zene.  १  have  said,  so  far  as  scien-
 tile  research  in  the  economic  zone  is
 concerned,  with  regard  to  pollution
 ‘Und  scientific  research  the  coastal
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 State  will  have  the  jurisdiction.  Re-
 here  they  were  saying  that  in  respect
 cently  when  the  Americans  came
 of  foundamental  research  they  should
 have  the  power  to  carry  on  research
 not  Only  in  economic  zone  but  in
 territorial  waters.  These  are  matters
 which  are  pending  discussion  and
 solution  at  the  international  level,  in
 the  international!  sea  conference,

 As  to  pollution,  particutarly,  with
 reference  to  pollution  by  oil  by  neviga-
 tion,  a  convention  was  signed  somet:me
 back,  India  had  signeg  that  conven-
 tion  with  rergard  to  wollution  of  the
 sea  by  oil  coming  out  of  the  ships.  Our
 Merchant  Shipping  Act  was  according-
 ly  amended.  A  question  was  asked  as
 to  what  happens  when  other  country’s
 ships  go  there.  It  is  true  that  there
 are  some  internationa]  immunities  and
 it  may  be  that  these  matters  will  have
 to  be  settled  through  diplomatic  chan-
 nels,  through  certain  legal  regulations
 and  so  on.  These  are  matters  which
 have  to  be  taken  care  of  by  having
 appropriate  legislation  in  this  country
 as  a  follow-up  action  in  respect  of  the
 legislation  which  this  House  is  consi-
 dering  just  now.  Now,  some  questions
 were  raised.—I  think,  that  discussion
 is  a  little  out  of  place  here-—with  re-
 gard  to  the  inter-State  relations  bet-
 ween  State  and  State  and  the  Union
 Government,  whether  fisheries  are  a
 matter  for  the  States  or  -vhether  it  is
 a  matter  for  the  Centre.  All  these  dis-
 cussions,  if  I  may  say  so,  with  respect,
 are  irrelevant.  That  is  an  internal
 matter  and,  I  think.  that  by  regula-
 tions  or  by  discussions  or  by  negctia~
 tions,  those  matters  can  be  evsily
 settled.

 My  hon.  friend,  Shri  Naik,  was,  for
 example  very  much  keen  to  know  as
 to  whether,  after  200  mile  economic
 zone  is  set  uP,  our  fishermen  will  be
 entitled  to  go  and  fish  in  that  arer  ex-
 clusively  in  the  sense  that  the  fisher-
 men  from  other  countries  will  not  be
 able  to  go  there.  The  answer  is
 obvious  that  it  really  the  Indian  fisher-
 men  who  alone  will  be  entitled  to  do
 eo.  And  that  is  why  you  will  notice
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 that  in  clause  5,  there  ig  an  injunction
 that  “no  person  including  a  Foreign
 Government,  shall  except  under  and  in
 accordance  with  the  terms  of  any
 agreement  of  the  Central  Government.
 or  by  a  licence  or  a  letter  of  czutho-
 rity  granted  by  the  Central  Gcvern-
 ment,  explore  or  exploit  any  resources
 of  the  exclusive  economic  zone.”
 There  is  a  proviso  that:

 “Provided  that  nothing  in  the
 sub.section  applies  in  relation  to  a
 citizen  of  India.  .”

 This  does  not  apply  to  a_  citizen  of
 India  So,  my  hon.  friend,  Mr.  Naik.
 neeg  have  any  anxiety  any  longer,

 With  regard  to  the  maritime  boun.
 dary,  in  some  cases,  that  has  been
 settled  by  negotiations,  For  example,
 with  Sri  Lanka  they  have  been  settl-
 ei.  They  have  also  been  sittled  with
 regard  to  Indonesia  Discussions  are
 mow  in  progress  with  the  other  coun-
 tries  and  they  are  still  in  the  process
 of  negotiations  and  we  hope  that  even
 with  regard  to  the  other  neighbour-
 ing  countries,  solution,  advantageous
 to  both  the  countries  will  be  found.
 In  fact,  an  attempt  hag  been  made  in
 this  regard.

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE  (Calcutta
 North-East):  What  about  Burma  and
 Bangladesh”

 SHRI  H  R.  GOKHALE:  I  am  com-
 ing  to  that  As  I  said  already  with
 regard  to  Sree  Lanka  and  Indonesia
 boundaries  have  been  demarcated  al-
 ready.  Negotiations  are  going  on
 with  Borma.  Bangladesh  and  Maldives
 with  regard  to  maritime  boundaries.
 Efforts  also  have  been  made  to  enter
 into  negotiaions  with  Pakistan  and
 Thailand  for  the  demarcation.  Jf
 ang  when  these  negotiations  come  to
 a  stage  when  we  can  Ss@y  that  an
 agreement  has  been  reached;  natural-
 ly  it  will  be  published  and  it  will  be
 known  to  everyone.  An  attempt  has
 been  made  to  find  a  solution  by
 negotiations  rather  than  by  unilateral
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 action.  Other  questions  were  raised
 which  were  very  valid.  They  were
 with  regard  to  the  historical  waters.
 It  was  said  this  Act  does  not  define
 the  historical  waters.  It  does  not  de-
 fine  the  historical  rights.  It  is  well
 understood  that  so  far  as  historical
 waters  are  concerned,  they  are  those
 over  which  the  coastal  states  effective-
 ly,  continuously  and.  over  a  substan-
 tial  period  of  time,  exercise  the  sove-
 reign  rights  with  the  acquiescence
 of  the  community  of  States  meaning
 thereby  that  irrespective  of  the  zones
 which  are  the  result  of  an  international
 law  or  any  other  legislation,  by  force
 of  historical  circumstances,  certain
 waters  have  been  recognised  ag  such
 by  a  community  of  States  which  were
 affected  by  them.  In  the  _  historicak
 waters,  we  have  the  right  to  exploit
 or  explore  the  resources,  They  are
 recognised  as  historical  waters.

 So  far  as  Sri  Lanka  is  concerned,
 with  regard  to  the  Palk  Straits.  by
 an  agreement,  they  have  been  accept
 ed  as  our  historical  waters  on  our
 side  With  regard  to  the  cther  part,
 discussions  are  going  on  and  may  be,
 some  solution  will  be  found  with
 regard  to  that  also

 I  think  I  have  already  said  about
 the  pollution  I  said  that  any  discus-
 sion  with  regarg  to  the  federating
 Unions  of  India  may  not  be  necessary
 and  may  not  even  be  proper  to  be
 entered  into.  At  this  stage,  when  we
 are  discussing  this  Bill,  I  have  tned
 to  clarify  the  position  with  regard  to
 the  international  sea-bed  authority
 and  the  exploitation  of  the  resvurces
 underneath  the  high  seas  which  are
 the  common  heritage  of  mankind.  I
 have  also  said  about  the  scientific
 research  in  the  economic  zone  and
 such  other  allied  matters  which  form
 the  subject  matter  of  this  legislation
 which  is  before  the  House  for  consi-
 deration  to-day.  Sir.  I  am  very  much
 thankful  to  the  hon.  Members  for
 having  taken  such  keen  interest  and
 raised  issues  of  great  importance.  In
 fact,  I  would  have  been  very  *  much



 773.  Territorial’  Waters,  SRAVANA  26,  898  (SAKA)  Continental  Shelf  374

 disappointed  if  these  issues  had  not
 been  raised  in  the  course  of  this  dis-
 cussion.  I  once  again  thank  all  the
 hon.  Members  for  participating  in  the
 discussion  and  propose  that  thig  Bill
 be  taken  into  consideration.

 i5  hrs.

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE:  Since
 it  ig  the  idea  that  developing  nations
 should  move  as  closely  together  «Ss
 possible,  may  I  know  how  in  rclation
 to  the  idea  not  only  of  historic  waters
 which  seems  tu  me  somewhat  intang-
 ble  but  also  with  regard  to  the  more
 concretely  defined  economic  one
 whether  we  have  had  discussions  with
 such  countries  as  Burma  and  Banela-
 desh  because  this  idea  of  the  economic
 zone  extending  to  200  miles  or  so  on
 the  part  of  both  Burma  and  Bengla-
 desh  might  Ieaq  to  certain  purely
 Seographical  problems  which  would
 have  economic  and  other  repercus-
 sions  and  those  problems  would  have
 repercussions  on  us  also?  Sines  this
 is  g  legislation  which  is  going  १०
 Strengthen  our  hands  in  the  task  of
 having  an  international  unders.and-
 ing,  may  I  know  if  in  regard  to  our
 own  neighbours—who  are  all  aevelop-
 ing  countr:es—we  have  had  discus-
 sions  which  gave  us  tangible  idea  of
 concretisation  of  the  economic  zone
 and  similar  other  devices  which  are
 mentioned  in  this  Bill  so  that  we  can
 proceed  in  a  more  optimistic  manner?

 SHRI  H  R.  GOKHALE.  In  fact,
 there  are  two  important  matters  about
 which  J  forget  to  mention.  One  was
 the  Jand-locked  countries  and  the
 other  is  regarding  the  islands  like
 Andaman  and  Nicobar.  But  before  I do  that  I  would  refer  to  what  Shri
 Mukerjee  said.  First  of  all,  I  said

 that  so  far  as  demarcation  of  the
 maritime  boundaries  between  India
 and  Sri  Lanka  ang  India  and
 Indonesia  are  concerned.  an  agreement has  been  reached.  So  far  as  other
 Countries  like  Burma,  Banglacesh, ete.  ate  concerned,  discussions  are  in
 Drogress.  We  have  tried  to  open

 etc.  Bill

 negotiations  even  with  Pakistan.  The
 approach  hag  been  to  settle  the
 matters  by  negotiation  and  the  con-
 flict  which  woulg  otherwise  arise
 would  be  sought  to  be  avoided  on
 respect  of  all  these  countries.

 Coming  to  Andaman  and  Nicobar
 islands,  that  has  been  a  point  on
 which  there  has  been  a  difference  of
 opinion  between  the  position  which
 we  took  at  the  last  Conference  and  the
 other  countries.  Of  course.  4ndaman
 and  Nicobar  islands  are  part  of  the
 territory  of  India.  They  are  ot  :
 archipelago  States  in  themselves  as
 some  other  archipelago  States  are
 but  still  they  have  al]  the  char:cter-
 istics  of  an  archipelago.  They  are  a
 cluster  of  islands.  They  have  got
 their  own  internal  waters  and  for  all
 Dractical  purpose  they  may  not  be
 distinguished  from  the  other  archipel-
 ago  States.  But  in  svite  of  the  hene-
 fits  which  these  islands  and  their
 clusters  should  receive  on  the  basis  of
 the  various  zones  which  are  sought
 to  be  established  we  had  been  saving
 that  these  should  be  regarded  as
 archipelagos  and  they  should  have
 Status  which  other  archipelagos  have.
 There  are  about  thirtv  such  archipel-
 agos  all  over  the  world.  The  other
 countries  where  similar  questions
 have  arisen  have  taken  this  attitude
 that  though  part  of  the  mainland,  thev
 are  archipelagos  geographically  and
 for  alll  other  practical  purposes  shovia
 be  given  the  same  status  as  full-fiedge-
 ed  archipelagos.  This  has  been  restst-
 ed  by  other  countries  particularty
 the  powerful  countries  and  I  would
 not  say  that  the  whole  question  is
 Closed  because  we  have  raised  it  ever
 again  in  this  Conference  heing  held
 at  New  York  ang  will  continue  to
 raise  it  in  future.  Even  though  they are  not  recognised  as  archipelagos.
 the  200-mile  limit  is  geing  to  apply
 even  on  the  basis  of  their  being  mere
 islands.  But  the  point  is  that  there
 are  various  other  issues  which  arise
 when  they  are  regarded  as  archipel-
 agos,  the  question  of  internal  waterg
 and  so  on  and  so  forth.  Therefore, we  are  not  satisfied  with  a  status
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 which  is  less  than  an  archipelagic
 satus  for  these  islands.  which  are  part
 of  the  territory  of  India,

 Then  with  regard  to  landlocked
 states,  we  had  taken,  according  to
 my  submission,  a  very  reasonable  at-
 titude  at  the  conference  because  we
 ourselves  are  concerned  very  Closely
 with  some  landlocked  states  like
 Nepal  and  Bhutan.  We  wanted  to
 take  a  reasonable  attitude.  We  decid-
 ed  that  we  recognise  that  even  though
 these  landlocked  states  are  disacvan-
 taged  because  they  are  not  on  the
 coast,  they  should  not  be  completely
 denieg  alf  the  benefits  of  the  resources
 of  the  sea.  This  is  the  position  taken
 by  some  other  countrieg  also  in  res-
 pect  of  landlocked  states,  but  there  is
 certainly  no  unanimity,  consensus  or
 understanding  yet.  We  have  been
 saying  that  while  they  should  have

 the  benefit  of  exploiting  the  living  re-
 sources  of  tht  sea,  they  will  not  have
 the  right  to  exploit  the  non-living
 resources  of  the  sea,  but  gil  this,  we
 said,  will  depend  on  mutual  under-
 standing  and  negotiations,  because
 even  if  Nepal  has  to  come  to  the

 seashore  for  exploiting  the  hving  re-
 sources,  they  will  have  to  pass
 through  the  territory  of  India  and  such
 matters  ag  the  right  to  have  a  route
 or,  for  example,  to  lay  down  pipes
 or  whatever  jis  necessary  can  only  be
 determined  by  mutual  negotiations
 between  the  landlocked  state  and  our
 country.  But  generally  our  attitude
 has  been  of  sympathy  ang  under-
 standing  so  far  ag  the  londlocked
 states  are  concerned.  No  solution  has
 yet  been  reached,  but  I  hope  as  days
 go  by  in  this  conference  cr,  may  be,
 {n  the  next.  some  way  out  will  he
 found.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 question  is:

 “That  the  Bill  to  provide  for
 certain  matters  relating  to  the
 territoria)  waters,  continenta]  shelf,
 exclusive  economic  zone  and  other
 maritime  zones  of  India,  as  passed
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 by  Rajya  Sabha,  be  taken  into
 consideration.”

 The  motion  was  adopted.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  We  take
 up  clause  by  clause  consideration,

 The  question  is:

 “That  clause  2  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 Clause  3—(Sovereignty  over,  and
 limits  oJ  territorial  waters),

 SHRI  B.  थ  NAIK:  I  move:

 Page  2.  line  6,—

 for  “alter”  substitute  “extend”
 (5)

 I  oniy  want  to  ask  the  hon.
 Minister  whether  ‘alter  by  noti-
 fication...’  means  rejection  or  does
 it  mean  only  extension.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  May  mean
 anything.

 SHIRI  5  R.  GOKHALE:  It  is  very
 easy.  Alteration  is  a  much  wider  tern
 than  extension.

 s
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  qués-

 tion  is;

 ‘Page  2,  line  6,—

 for  “alter”,  substitute  “extend”
 (5)

 The  motion  was  negatived.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  The  ques-
 tion  is:

 “That  clause  3  stand  part  of  the
 Bill”.

 The  motion  was  adopted.

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Clause  4.
 Amendment  No.  by  Shri  K,  Narayana

 yRao,  He  is  absent.  The  question  is:

 “That  clause  4  stand  part  of  the
 Bint”,

 The  motion  was  adopted.

 Clause  4  wus  added  to  the  Bill.

 Clauses  5  to  8  were  added  to  the  Bill.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  Clause  9.
 Amendments  by  Shri  K.  Narayana
 Rao—he  is  absent.  The  question  is:

 “Clauses  9  to  6  stand  part  of  the
 Bil".

 The  motion  was  adopted.

 Clauses  9  to  6  were  added  to  the  Bill.

 Clause  l,  the  Enacting  Formula  and  the
 Title  were  added  to  the  Bill.

 SHRI  प्र  R.  GOKHALE:  I  beg  to
 move:

 “That  the  Bill  be  passed”.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  ques-
 tion  is:

 “That  the  Bill  be  passed”.

 The  motion  was  adopted.

 5.0  hrs.

 CONTINGENCY  FUND  OF  INDIA
 (AMENDMENT)  BILL

 THE  DEPUTY.MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRIMATI
 SUSHILA  ROHATGI):  Mr.  Deputy-
 Spenker,  I  beg  to  move*:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Contingency  Fund  of  India  Act.

 ‘1950,  be  taken  into  consideration.”

 The  Bill  seeks  to  further  amend  the
 Contingency  Fund  of  India  Act,  ‘1950.
 for  the  purpose  of  raising  the  corpus  of
 the  Contingency  Fund  of  India  Rs.  30
 crores  to  Rs.  50  crores.  The  Contin-
 gency  Fund  of  India  was  established
 under  article  28701)  of  the  Constatution
 9  950  with  a  corpus  of  Rs.  5  crores
 to  enable  advances  to  be  made  out  of  it
 for  purposes  of  meeting  unforeseen
 expenditure  pending  authorisation  of
 such  expenditure  by  Parliament  by
 Jaw  under  article  I5  cr  article  6  of
 the  Constitution.  The  corpus  of  the
 Fund  was  raised  io  Rs.  30  crores  in
 1970,

 Of  the  total  corpus  of  Rs.  3  <rores,
 Rs  2  crores  have  currently  heen  placed
 at  the  disposal  of  the  Minis:try  of
 Railways  and  the  balance  of  Rs.  28
 crores  is  at  the  disposal  of  the  Min.stry
 of  Finance  to  meet  the  requirements  of
 unforeseen  expenditure  of  Civil,
 Defence  and  P  &T  Departments

 The  augmentation  of  the  corpus  of
 the  Contingency  Fund  in  970  followed
 the  recommendation  of  the  Acdmunis-
 trative  Reforms  Commission  that  the
 corpus  of  the  Fund  should  be  enhanced
 to  enable  funds  being  found  for  urgent
 schemes  and  projects  which  could  net
 be  postponed  till  supply  by  Parliament.
 Another  contributory  factor  was  the
 convention  then  established  in  pursu-
 ance  of  the  recommendations  of  the
 Public  Accounts  Committee  tha:  addi.
 tional  requirements  for  investments  in
 or  loans  to  public  sector  undertakings
 and  private  concerns,  grants  to  private
 institutions  and  certain  types  of  subsi-
 dies,  in  excess  of  certain  limits.  even
 where  these  could  be  met  by  reappro.
 priation  of  savings  should  be  treated
 as  expenditure  requiring  specific  parlia-
 mentary  approval.  This  necessitates
 recourse  in  urgent  cases,  to  the  Contin-
 gency  Fund,  if  adequate  time  to  seek
 supplementary  provisions  from  Parlia-
 ment  is  not  available.  The  corpus  of
 the  Fund  was  temporarily  raised  to  Ra.
 i00  crores  from  9th  February  to  3008

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 April,  ‘1972,  to  meet  the  additional
 demands  following  the  emergence  of
 Bangladesh.

 The  position  was  reviewed  recently.
 "Mie  total  size  of  the  Budget  has  more
 than  doubled  since  the  corpus  of  the
 Contingency  Fund  was  raised  in  1970,
 Ths  coupled  with  the  aforesaid  con-
 vention,  has  led  to  the  need  for  a  larger
 imprest  with  the  President,  in  the
 apsence  of  which  implementation  of
 urgent  schemes  will  have  to  he  deferred
 until  Parliamentary  approval  is  avail-
 able.  This  wili  obviously  be  not  in  the
 public  interest,  Utmost  caution  and
 restraint  will  continue  to  be  exercised
 in  drawing  upon  the  Contingency
 Fund.

 The  Contingency  Fund  of  India
 (Amendment)  Bill  involves  a  with-
 drawal  of  Rs.  20  crores  from  the  Cor
 sulidated  Fund  of  India  for  transfer  to
 the  Cortingency  Fund  of  India,  At
 this  stage,  however,  this  transfer  does
 not  ipvolve  any  real  outgo  of  cash.  Sir.
 I  move.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Motion
 moved:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Contingency  Fund  of  India  Act.
 1950,  be  taken  into  consideration.”
 SHRI  DINESH  JOARDER  (Malda)

 This  ts  a  small  Bill  and  this  fund
 enables  them  to  meet  unforeseen
 expenditure  that  may  arise  in  the
 folowing  year.  expenditure  which
 could  not  be  foreseen  at  the  time  of
 preparation  of  the  budget  as  also  ‘o
 meet  expenses  on  projects  which  are
 taken  up  after  a  budget  is  passed  and
 before  the  next  budget  is  framed  and
 presented  to  Parliament  But  I  am
 constrained  to  say  that  we  have  not
 been  given  any  specific  instances  over
 (he  iast  28  years  since  the  introduction
 ef  this  Contingency  Fund  in  95fi,
 where  the  Government  found  that
 the  money  at  their  disposal  had  heen
 totally  exhausted  and  some  unforeseen
 expenditure  icy  a  new  prcject  or  some
 other  item  could  not  te  met.  This
 tune  which  stands  at  Ra  है  crores  is
 being  increased  to  Rs.  50  crores,  Were
 there  any  contingencies  or  emergent
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 situations  in  the  past  when  the  amoust
 in  the  fund  was  found  to  be  insufficient?
 We  have  not  been  given  such  specific
 instances  necessitating  the  increasing
 of  the  corpus  of  this  fund  from  Rs,  30
 to  50  crores.  !

 द्!  has  come  to  the  notice  of  the
 House  that  this  fund  has  very  often
 been  used  to  meet  certain  expenditure
 which  should  not  have  been  met  from
 this  fund.  There  are  also  instances  of
 gross  \iolation  of  the  provisions  of  the
 Contingency  Fund  Act  as  well  as  the
 rules  made  thereunder.  There  is  an
 instance  of  such  violation  of  the
 provisions  where  money  had  heen
 drawn  from  the  contingency  fund  but
 in  ‘he  appropriation  aceounts  it  had
 been  shown  to  have  been  drawn  from
 the  congohdated  fund,  There  is  an
 instunce  mentiones  by  the  Public
 Accounts  Committee  in  ther  222nd
 report  where  an  amount  had  been
 drawn  from  the  contingency  fund’  by
 the  Home  Ministry  and  at  the  time
 of  showing  this  in  the  appropriatign
 accounts,  it  has  been  shown  that  it
 has  been  drawn  from  the  consolidated
 fund  This  is  a  gross  violation  of  the
 rules  and  shows  the  negligence  of  the
 government  m  handling  this  conting-
 ency  fund  The  PAC  report  says:

 “The  committee  are  unable  to
 understand  how  an  advance  drawn
 from  the  Contingency  Fund  came  ‘o
 be  ‘noked  wrongly  by  the  depart
 ment  in  the  accounts  for  the  year
 1973-74  as  an  expenditure  from  the
 Consolidated  Fund.  What  is  worse.
 though  expenditure  incurred  =  in
 satisfaction  of  court  decrees,  awards
 of  arbitral  tribunals,  etc.  is  correctly
 debitable  as  a  ‘charged’  item  of
 expenditure,  the  department  com-
 mitted  further  mistake  in  booking
 the  expenditure  as  a  voted  item
 This  clearly  indicates  a  gross  lack
 of  knowledge  of  the  basic  principles
 of  accounting  and  classification.
 The  committee  would  like  the
 Ministry  to  examine  this  tapee  ard
 ensure  that  the  supervision  €xet-
 cised  over  the

 es  parame diture  ig  adequate  an  .
 ponsihility  for  tha  है...  न  lsosted:
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 We  do  not  know  whether  the  recom-
 mendations  of  the  PAC  have  been
 taken  due  care  of,  whether  this  lapse
 has  been  located,  who  are  the  persons
 responsible  for  this  lapse,  etc.  Though
 the  Report  of  the  PAC  has  been  placed
 before  the  House.  the  Ministry  have
 not  toli  us  whether  all  the  recom-
 mendations  have  been  properly
 implemented  or  not.  We  do  not  know
 their  comments  on  the  recommenda-
 tions  of  the  PAC.  This  is  a  verv
 recent  report.  of  the  period  1975-76
 There  aie  also  earlier  reports  which
 indicate  lapses  relating  to  earlier
 periods

 Government  ha\e  now  ‘ecome  very
 negligent  because  they  have  got  the
 two-thirds  majority  in  the  House.  So,
 they  are  taking  everything  verv
 lightly.  Whether  it  is  according  to
 the  law  of  the  land  or  not,  whether
 it  is  in  consonance  with  the  provisions
 of  the  Constitution  or  not,  everything
 can  he  done  because  they  have  got  the
 majority.

 They  are  spending  money  and
 passing  Bills  in  whatever  way  they
 like  in  every  sphere.  and  they  are
 brought  before  Parliament  in  a  very
 casual  way,  We  act  merely  as  a
 rubber  stamp  ‘or  all  the  actions  of  the
 executive.

 They  say  that  they  want  to  increase
 the  corpus  of  the  Contingency  Fund
 from  Rs.  30  crores  to  Rs.  5?  crores
 But  ther  have  not  given  any  rcasons
 for  that  They  have  not  explained
 whether  they  have  faced  any  difficulty
 in  mecting  any  emergent  expenditure.
 after  the  passing  of  the  budget.  Thev
 have  not  given  anv  specific  instance
 to  show  that  this  demand  is  justified.
 They  have  not  given  any  valid  reasons
 for  enhancing  the  corpus  of  this  fund.
 At  the  same  time.  there  are  many
 metances  of  lapses  in  spending  money.
 fs  pointed  out  by  the  PAC  in  many  of
 their  reports.  Therefore.  I  oppose  this
 move  of  the  Government.

 ली  मृत चख-  डागा  (पाली)  :

 उपाध्यक्ष  मौसम,  संविधान  के  झनच्छेद

 26r  'और  283  के  प्रसार  कॉटिजेंसी

 Bill

 फंड  साफ़  इंडिया  एक्ट  है 1.11  गया  था
 sa  में  संशोधन  कर  के  प्राकस्मिकदा  निधि

 की  राशि  को  30  करोड  रुपये  से  बढ़ा
 कर  50  करोड़  किया  जा  रहा  है।  यह
 रकम  या  तो  डेढ  कैपिटल  है,  या  वह
 किसी  बेक  में  जमा  होती  है,  जिसका

 ट्रस्ट  मिलता  है।  झगर  रुख कार  दांत
 आदि  दैवी  विपासियों  या  शाप  स्थितियों
 में  इस  राशि  को  काम  में  लाना  चाहती

 है,  तो  यह  ह1. ल  को  बढ़ा  कर  केवल  50

 करोड  पे  तक  क्‍यों  रख  रही  है  दह

 इस  को  पान  गुना  या  यात  गुना  क्‍यों

 नहीं  बर  देती  है।  स्टेटमेंट  तक

 आब्जेक्ट  एंड  'रिजर्व  में  कहा  गया  है
 “ , , .धारा  2  के  झ्र धीन  निधि  की

 मूल  राशि  तोश  करोड़  रुपये  हैश
 बारीक  बजट  में  वृद्धि  के  परिवार
 स्दप्ष्प  निधि  की  भूल  राशि  में  भी  बुद्धि
 करने  की  आवश्यकता  प्रनुभद  की  गई  है
 सरकार  ने  इस  दारे  मैं  कोई  कारण  नहीं

 बताये  हैं  कि  यह  द्यादश्यकता  क्या  अनुभव
 की  गई  है।  में  चहाता  हूं  कि  मंत्री

 महोदय  उन  कारणों  पर  प्रकाश  डाल  |

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE  (Calcutta—
 North-East):  Like  Mr,  Daga  I  also
 fee!  that  Government  has  not  been

 good  enough  to  vouchsafe  to  us  the
 real  reasons  why  this  particular  Bill
 has  been  put  before  us.  We  have  only
 Yeen  told  that  the  increase  in  the  size
 of  the  annual  Budget  requires
 augmentation  of  the  corpus  of  the
 Contingency  Fund  of  India.  I  am
 afraid  that  Government  has  been
 remiss  in  so  far  as  strict  adherence  to
 the  normal  processes  of  accounting
 are  concerned,  and  very  probably  use
 of  the  Contingency  Fund  has  been
 made  almost  in  the  nature  of  using  a
 Savings  Bank  account  in  addition  to-
 your  Current  Account.  You  dip  into
 the  Savings  Bank  account  only  to

 supplement  what  you  happen  to  need,
 bat  the  Contingency  Fund  of  India  as
 to  be  treated  more  serioudy,  snd  one-
 should  take  moneys  out  of  the  Con-
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 tingency  Fund  only  when  there  are
 very  special  circumstances  Where

 those  circumstances  can  be  anticipated
 ‘mere  easily,  they  could  be  put  in  a
 different  way  in  so  far  as  the  Budget
 figures  are  concerned  they  could  come

 -out  of  the  Consolidated  Fund  of  India
 not  out  of  the  special  device  of  the
 Contingency  Fund

 That  AS  why  as  mv  hon  fnend
 Shri  Joarder  pointed  out  a  little  while
 earher,  the  Public  Accounts  Committee
 had  to  take  note  of  a  matter  which
 had  orginally  been  raised  m  Parlia-
 ment  My  hon  friend  Shri  Sezhiyan
 hadi  raised  the  question  of  the  mis-
 utihsation  of  certain  moneys  and  the
 approach  to  the  Contingency  Fund  of
 India  which  was  of  a  very  lackadais:
 cal  character  and  the  Speaker  had
 to  give  a  ruling  which  required  an
 investigation  of  the  position  to  ‘he
 extent  that  it  could  be  made

 My  hon  friend  Shri  Joarder  has
 already  quoted  from  the  222nd  Report
 of  the  Pubhc  Accounts  Committee
 which  has  pointed  out  the  kird  of
 mistake  which  necessitated  the  inter
 vention  in  the  matter  on  the  part  of
 a  nonofficial  Member  and  which
 evoked  from  the  Speaker  a  ruling
 which  required  a  fresh  examination
 of  the  Government's  attitude  towards
 the  Consolidated  Fund  of  India  and
 also  the  Governments  attitude  in
 regard  to  accounting  processes  in
 general

 That  being  so,  this  is  a  matter
 which  cannot  फ्ल  lightly  put  before
 the  house  and  pushed  through.  I  know
 this  would  be  passed  in  a  short  while
 and  that  very  few  Members  are
 actually  interested  because  everybodv
 has  got  the  idea  that  this  is  a  routine
 piece  of  legislation  but  we  should
 heve  a  great  dea]  more  information
 as  to  how  exactly  the  Contingency
 Fund  of  India  igs  dipped  into  It  is
 a  very  special  fund  it  fs  a  fund  which
 can  be  utilised  only  on  contingencies
 arising,  in  certain  emergent  circum-
 stances  which  could  not  be  anticipated.
 ‘We  cam  understand  certain  things
 bout  floods  and  other  kinds  of
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 calamities  which  call  for  relief  ami
 Other  measures  which  require  the
 utilisation  of  the  Consolidated  Fund  of
 India,  but  the  Contingency  Fund,
 through  experience,  should  be  capable
 of  definition  in  objective  terms  on  tbe
 basis  of  the  annual  requirements,  on  the
 basis  of  the  average  recurrence  of
 Contingencies  of  the  sort  which  have
 taken  place  in  the  Jast  decade  or  90
 If  we  had  before  ug  facts  in  regard
 to  the  requirements  for  heving  to
 dip  inte  the  Contingency  Fun’  of
 India,  we  can  understand  it  but  we
 find  that  it  is  only  said  that  because
 the  Budget  size  has  increased,  the
 Contingency  Fung  size  should  also
 increase  That  does  not  exactly  stand
 to  reason  and  that  igs  why  it  38  neces-
 sary  to  have  a  better  idea  of  what  has
 happened  before

 I  need  not  repeat  what  Shri  Joarder
 has  quoted  from  the  222nd  Report  of
 the  Public  Accounts  Commitee,  but
 the  Committee  requires  that  Govern-
 ment  should  take  adequate  stepe  in
 regard  to  the  Speaker's  ruling  that  the
 lapses  pointed  out  should  be  examined,
 that  the  supervision  over  the  account-
 ing  of  expenditure  should  be  aciequate.,
 that  the  responsibihy  for  the  lapses
 should  be  Jocated  This  is  the  Report
 of  the  Public  Accounts  Committee  and
 it  is  evidence  of  the  fact  that  Govern.
 ment’s  dealings  with  the  Consclidated
 Fund  of  India  have  not  been  as  careful
 and  punctilious  as  they  ought  to  have
 been  This  is  a  pointer  which  is  not
 Particularly  happy  There  are  many
 other  instances  of  Government
 becoming  rather  lapse  in  so  far  as
 accounting  procedures  are  concerned
 ang  the  recent  change  in  ‘he  status

 and  the  powers  of  the  Comptroller  and
 Auditor  General  of  India  also  ts  an
 indication  of  how  Government  appears
 to  be  trying  to  upset  certain  norms,
 certain  rules,  which  had  been  settled
 after  a  long  period  of  experience
 And  that  is  why  it  requires  a  great
 deal  more  explanation  before  the

 ted
 can  be  expected  to  pasg  this

 i
 5.30  hrs,

 (Gunz  fom  M.  Srarnew  in  the  Chair}
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 SHERI  yy  a  MAHAJAN  (Buldana):
 Bir,  I  am  surprised  that  this  simple  and
 innocuous  Bill  has  been  posed  by
 the  hon  Members  on  the  other  side.

 The  Contingency  Fund  of  India  was
 established  in  950  under  articles  267()
 and  283(l)  of  our  Constitution.  It  is
 in  the  nature  of  an  imprest.  It  en-
 atles  the  Government  to  meet  unfore-
 seen  expediture,  that  is,  the  expendi-
 ture  of  an  emergency  type,  including
 that  on  a  new  service  till  supplementary
 demands  are  granted  by  Parliament.
 Such  occasions  arise  quite  often,  and
 provision  has  to  be  made  immediately;
 it  ig  not  possible  to  wait  till  supple-
 mentary  demands  are  placed  before  the
 House  and  2768  passed  by  it.

 In  970  the  corpus  of  the  fund  was
 increased  from  Rs,  i5  crores  to  Rs.  30
 crores.  In  1972,  temporarily,  for  two
 months  and  One  week,  it  was  raised  to
 Rs  00  crores;  because  of  the  emcr-
 gency  expenditure  which  we  had  to
 meet  immediately  after  the  Bangladesh
 war.  {  remember  having  participated
 in  the  debate  when  hon.  Members  on
 the  other  side  made  all  sorts  of  baseless
 allegations  that  the  fund  was  being
 utilised  for  party  purposes.  I  would
 hike  to  say  that  the  Fund  is  used  care-
 fully  very  cautiously  and  with  great
 restraint  For  instance,  even  if  a  »ew
 service  ig  provided  for  in  the  Budget,
 no  expenditure  is  incurred  on  it  till  the
 demands  are  granted  by  Parliament  or
 even  during  the  period  when  ‘On
 Account’  grantg  are  passed.  So  much
 care  is  taken  to  see  that  it  s  used  only
 for  emergency  purposes  or  to  meet  un-
 foreseen.  expenditure.

 Hor.  Member,  Shri  Dinesh  Joarder,
 has  saij  that  the  money  ४७  used  in  a
 very  negligent  manner  but  gave  no
 Specific  .nstances  when  money  was  so
 used.  The  hon.  Member  did  not  him-
 self  cite  a  single  illustration  to  point
 out  that  the  money  wag  misused?

 SHRI  DINESH  JOARDER;  That  was
 not  my  contention.  J  wanted  the  Gov-
 ernment  to  let  us  know  in  which  year

 and  to  meet  which  item  of  the  proj-ct
 the  funds  were  found  short  and  Gov-
 ernment  failed  to  meet  it  from  out  of
 the  Contingency  Fund.

 SHRI  Y,  8,  MAHAJAN:  Then  you
 could  have  asked  for  an  account  ag  to-
 how  it  was  used  in  the  last  five  years.
 You  said  that  it  was  being  used  in  a
 negligent  manner,  but  you  have  not
 cited  any  illustrations  to  prove  that  the
 money  was  80  misused.

 The  other  hon,  Member  said  that  the
 Fund  was  being  used  in  a  lackadaisical
 manner,  that  these  contingencies  could
 be  anticipateg  and  provided  for.  Con-
 tingency  or  emergency,  by  its  very
 nature,  cannot  be  anticipated:  it  ns
 something  which  cannot  be  anticipated,
 and  such  emergencies  are  bound  to-
 increase  in  number  as  the  economic
 transactions  of  Government  increase  in
 extent  and  depth.  In  i970  our  buaget.
 ed  transactions  amounted  to  Rs.  .300
 crores  and  during  this  year  our  budget-
 ed  transactions  amounted  to  Rs,  5,500
 crores.  The  State  is  taking  upon  itself
 larger  and  larger  functions  and  that  is
 because  We  are  developing  into  a  wel-
 fare  and  socialist  State.  Under  these
 conditions,  when  some  difficult  position
 arises  and  money  has  to  be  expended,
 the  Government  should  be  able  to
 come  forward  with  money  for  it.  Sup-
 pose  there  is  an  earthquake  as  it  hap-
 pened  in  China,  do  you  mean  to  say
 that  the  Government  should  wait  till
 the  Supplementary  Demand  is  passed
 by  Parliament’...

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA.
 (Serampore).  Nobody  has  said  it.

 SHRI  Y.  5.  MAHAJAN:  In  a  welfare
 State  when  the  Government  takes  care’
 of  citizens  even  from  before  birth  till
 after  death,  many  more  of  sich  things
 are  bound  to  occur.  Therefore,  the
 demand  for  increase  of  the  carpus  of
 the  fund  from  Rs.  30  crores  to  Rs.  50
 crores  is  justified  ang  I  support  it.

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI-
 MATI  SUSHILA  ROHATGD:  I  thank
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 ail  the  hon.  Members  who  have  parti.
 cipated  in  thig  short  but  interesting
 debate

 At  the  very  outset  I  would  like  to
 allay  the  fears  of  the  hon.  Members
 that  it  is  not  the  intention  and  it  avs
 never  been  the  intention  of  the  Gcv-
 ernment  that  this  Contingency  Fund
 should  in  any  way  be  utilised  in  8
 reckless,  manner  or  in  a  light  manner
 or  should  be  taken  as  a  routine  affair
 Not  so  by  any  means  But  the
 very  nature  of  the  Contingencs  “und
 atself,  as  the  previous  speaker  has
 stated,  is  something  on  which  demands
 cannot  be  foreseen  beforehand  So,  in
 case  situation  arses,  ४  it  is  not  han-
 dleqd  immediately  in  an  urgent  man-
 ner,  the  very  purpose  of  the  Fund
 itself  is  lost  Therefore  to  lay  down
 all  the  circumstances  35  not  very  eacy
 But  I  do  agree  that  what  hay  been
 the  need  for  raising  १  needs  to  be  ex-
 plained  For  that  I  will  just  enume-
 rate  some  of  the  cases  that  we  had  be
 fore  us.

 From  October  975  onwards  we  find
 that  there  ७१६  a  greater  demand  for
 agricultural  short-term  loans  from  the
 various  States  In  fact,  some  of  the
 States  wanted  money  for  the  ugricul-
 tural  operations  for  pesticides,  ferti-
 lisers  and  other  things  As  a  matter
 of  fact  taking  all  together  it
 may  «ven  come  to  Rs  20  crores  Ag-
 ricultural  operations  ase  not  some-
 thing  you  will  agree  with  me,  which
 we  can  postpone  for  a  long  time  So
 im  two  instalments  about  Rs  40  crores
 wele  taken  out  for  this  And  I  hope
 hon  Wembers  will  agree  thay  ¢  tas
 not  onl,  borne  fruit  hut  at  hag  rerlly
 done  something  which  has  yustified
 the  purpose  for  which  t  wag  taken

 At  the  same  time  we  also  de  mched
 a  Regional  Rural  Bank  Scheme  ov
 Minister  is  sitting  here—and  for  that
 also  some  money  was  required  and
 the  only  way  this  contingency  could
 be  met  as  expeditiously  as  poss:'  le
 was  through  the  Contingency  Fund
 Therefore,  we  fing  that  money  was
 also  required  for  the  Regional  Rural
 Banks  J  am  sure  that  you  will  agree

 that  not  orily  it  haw  done
 =

 है...  ase
 matter  of  fect,  there  isad  from
 almost  ali  the  States  that  there  should
 be  more  Regional  Rural  Barks  in
 every  State

 Now,  another  need  arose  for  deve
 loping  co-operatives  for  proper  dustn-
 bution  of  the  essential  commod:-
 ties  to  the  public  and  for  that  it  was
 necessary  to  strengthen  and  streamline
 the  development  of  co  opertives  and
 80  a  substantial  amount  of  money  was
 required  for  that  purpose  Therefore,
 there  also  we  found  the  need  was
 there

 Then  we  found  that  with  the  levy  of
 87  exCige  surcharge  on  aluminum,
 some  subsidy  needed  to  '¢  provided
 to  the  State  Electricity  Bourds.  So
 thig  action  was  taken  in  time  and  we
 have  gone  to  the  assistance  of  the
 Electriaty  Boards  This  cou'd  not  be
 foreseen  and  it  could  not  also  wait  for
 the  Parliament  passing  it  at  that  par-
 ficular  time  So  that  wa,  ret  and  it
 Was  authorised  and  done

 So  alj  these  are  some  of  tht  reacon
 There  are  many  moie  reasons  There
 are  some  court  decree,  against  the
 Goveinment  and  these  con.mitments
 have  to  be  met  immediate}  Then
 there  were  natural  calamitie:  The
 calamities  do  not  come  et  o.:  invita-
 tion  So  some  of  these  thi:  ६५  happen
 and  We  have  to  be  prepara!  to  go  to
 the  succour  of  the  needy  ind  help
 them  at  the  right  time  Fo  tr  at  also
 such  a  Contingency  Fung  <hould  be
 there  At  the  same  time  3  8  our
 intention  and  :t  will  be  our  constant
 endeavour  to  ५९९  that  there  38  7
 constraint  on  this  and  it  should  not
 be  misutihsed  As  a  matter  of  fact
 we  wish  to  vee  that  it  receives  the
 approval  of  the  Parlamen*

 At  the  same  time  I  would  also  hke
 ६0  sav  that  I  was  rather  sorry  why  our
 pleasant  colleague,  Mr  Jourder  trom
 CPM—I  do  not  know  whv—should
 have  chosen  this  occasion  to  inject  po-
 liticg  intg  the  matter  I  do  not  think
 that  b)  passing  this  Bill  the  Lok  Sabha
 will  become  a  rubber-stamp  Ido  not
 think  that  %  the  intention.  As  a  matter
 of  fact,  by  providing  more  into
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 corpus  we  will  only  be  helping
 “peoplé  carry  out  those  things

 are  really  necessary  for  them
 kiid‘the  country  at  largé.  Apart  s:0m
 that,  is  hardly  any  other  poini
 except  the  violation  that  is  brought  to
 ‘olir  notice.  We  fing  even  in  this  »art:
 aide  instance  which  he  has  mentioned
 that  30  did  not  reflect  any  violation  of
 the  Contingency  Fund  of  India  Act
 What  happened  wac  that  certain  items
 Were  wrongly  classified  in  the  accounts

 ‘ghd  this  matter  was  dealt  with  by  the
 Pabiic  Accounts  Commnrttee  and  re
 wolarisation  of  extess  expenditure  is
 Being  taken  up  I  think  this  should
 alfay  the  fears  or  doubts  in  the  minds
 of  hon.  Members  and  I  request  thet
 the  Bilk  may  be  passed

 ‘SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA
 Gir.  there  is  no  quorum  im  the  House

 MR  CHAIRMAN  The  Bell  is  beirg
 rung,

 Now,  there  js  quorum.
 The  question  is

 “That  the  Bill)  further  to  amend
 the  Contingenc,  Fund  of  India  Act
 3950  be  taken  .nto  considerati

 The  motwn  r04a5  adopted
 MR  CHAIRMAN’  We  take  up

 clause-by-clause  con‘-deration  The
 question  1s?  +

 “That  Clause  2  stand  part  of  the
 Bill’

 The  motinn  irae  adopted
 Clause  2  was  added  to  the  Bill
 MR.  CHAIRMAN  ‘The  question  3५९

 “That  Clause  ]  the  Enacting  formula
 and  the  Title  stand  part  of  the  Bill”

 The  motion  was  adopted
 Clause  ML  the  Enacting  Formula

 and  the  Trtle  were  added  to  the  Bull.
 SHRIMATI  SUSHILA  ROHATGI-

 Sir,  with  your  permission,  I  beg  to
 move;
 “That  the  Bill  be  passed.”

 MR  CHAIRMAN:  The  cuestion  35
 “That  the  Bill  be  passed.”

 The  motion  was  adopted

 5.45  ters.
 OONSERVATION  OF  FOREIGN  EX-
 CHANGE  AND  PREVENTION  OF
 SMUGGLING  ACTIVITIES  (SE-

 SRAVANA  26  ७  (SAMA)  Conservation  of  १००
 Poreign  Exchange

 etc,  (Second  Amdt.)  ह: 14
 OF  REVENUE  AND  BANKING
 (SHRI  PRANAB  KUMAR  MUKHER
 JEQ).  Sir,  ag  the  hon  Menibers  are
 aware,  mn  December,  !974,  Parhamest
 enacted  the  Conservation  of  Foreagn
 Exchange  and  Prevention  of  Smuggling
 Activities  Act,  974  to  ‘etuin  persons
 engaged  in  smuggling,  foreign  ex-
 change  racketeering  and  related  activi-
 ties  When  the  Proclamation  of  Emetr-
 gency  necessitateg  by  internal  dis-
 turbancesg  was  issued  on  the  25th  Juve
 1975,  :t  became  necessary  to  further
 strengthen  the  provisions  of  law  to
 effectively  deal  with  the  aforesaid  per-
 sons  dumng  the  emergency,  The
 Conservation  of  Foreign  Exchange  and
 Preventation  of  Smuggling  Activities
 Act,  974  was  therefore,  amended  on
 Ist  July,  1975,  by  the  insertion  of  a
 specia)  provision  in  the  form  of  section
 I2A  of  the  Act  This  section  enables
 the  Government  to  issue  a  declara-
 tion  in  respect  of  a  person  detained
 under  the  principal  Act  to  the  effect
 that  the  detention  of  such  a  person  1s
 necessary  to  deal  effectively  with  the
 emergency  ‘Wherever  «uch  a  decle-
 ration  is  issued  the  statutorv  require-
 ments  gf  communication  of  grounds  v*
 detention  to  the  detenu  within  five
 days  of  his  detention  and  reference  of
 his  case  to  an  Advisorv  Board  withm
 thirty-five  day$  of  his  detention  are
 froven  dumng  the  period  the  decla-
 ration  remains  in  force  The  main
 puronse  behind  incorporation  of  thet<
 special  provisions  was  that  come  of
 the  smugglers  and  foreign  exchange
 racketeers  had  been  posing  a  serious
 threat  to  the  economy  and  thereby  to
 the  security  of  the  nation  owing  to  the
 vast  resources  and  influence  at  the
 command.  During  the  present  cmer-
 gencv  the  observance  of  the  aforesaid
 statutory  procedural  requirements  ws
 not  considered  to  be  in  the  larger
 interest,  of  the  nation.

 These  special  provisians  would  have
 in  the  norma]  course  ceased  to  have
 effect  on  the  25th  June,  976  If  there
 had  been  alloweg  to  lapse.  there  would
 have  been  a  serious  set  back  to  the
 operationg  designed  to  combat  smpg-
 gling  and  foreign  exchange  manupula.
 tions  हम  द  therefore,  proposed  to  ex-
 tend  the  periog  of  operation  of  the  spe.
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 clal  provisions  contained  in  section
 i2A  of  the  Act,  by  another  twelve
 months,  For  the  removal  of  doubts,
 it  is  proposed  to  clarify  that  every
 declaration  made  under  the  aforesaid
 provision  before  the  l6th  June,  976
 ‘would  also  continue  to  remain  in  force
 @uring  the  extended  period.

 Im  view  of  the  urgency  of  the  matter
 the  President  promulgate,  the  Conger-
 vation  of  Foreign  Exchange  and  Pre-
 vention  of  Smuggling  Activities  (Am-
 endment)  Ordinance  l976—No.  6  of
 i976—on  the  l6th  June,  ‘1976,  The

 Bill  seeks  to  replace  the  provisions  of
 the  Ordinance.

 I  beg  to  move-
 “That  the  Bill  further  to  amend

 the  Conservation  of  Foreign  Exch-
 ange  and  Prevention  of  Smuggling
 Activities  Act,  ‘1974,  be  taken  into
 consideration  ™
 MR.  CHAIRMAN  :  Motion  moved  :
 “That  the  Bill  further  to  amend  the
 Conservation  of  Foreign  Exchange
 and  Prevention  of  Smuggling  Acti-
 vities  Act,  974  be  taken  into  consi-
 deration.”
 SHRI  DINESH  JOARDER  (Maida)

 Sir.  we  have  heard  the  hon.  Minister
 and  also  it  hag  been  stated  in  the  Sta-
 tement  of  objects  and  reasons  that  if
 the  provisions  had  been  allowed  to  la-
 pee,  that  would  have  created  a  serious-
 set-back  to  the  anti-smuggling  opera-
 tions  If  this  is  the  purpose  under
 which  the  provision  under  section  2A
 of  the  Act  ३88  been  extended  for  an
 other  period  of  2  months  totalling  ta
 24  months  what  would  happen  after
 that?  You  may  again  come  forward
 here  for  a  further  extension  of  this
 period  on  the  same  plea  of  a  serious
 set-back  in  the  anti-smuggling  opera-
 tions.

 Is  the  Government  thinking  cf  ex-
 tending  the  emergency  for  an  indefinite
 period  so  that  this  draconian  Inw  may
 continue  for  an  indefinite  period?
 (Interruptions)  Here  I  am  talking  ab-
 out  this  particular  amendment  to  sec-
 tion  WA  dealing  with  the  anti-social
 elements,  amugglerg  who  are  behind
 the  bars  ang  not  those  who  had  been
 given  any  scope  for  going  to  the  court,

 Amst.)  ‘BU
 Of  course,  I  support  this  provision  but I  want  to  know  why  the  Governinent
 is  coming  forward  before  us  with  a
 piecemeal  legislation.  Those  who  kad
 been  detained  under  thig  Act  should
 not  be  allowed  to  go  to  the  courte  for
 seeking  any  relief—that  provision
 should  be  there.  Normal  laws  of  the
 country  like  the  Indian  Penal  Code
 and  also  the  amendment  to  that  code
 and  the  Criminal  Procedure  Code
 which  we  have  passed  are  also  there.
 There  shoulg  be  a  provision  under  thet
 Act  that  when  a  particular  person  has
 been  found  guilty  of  that  particular
 offence,  there  should  be  a  public
 censure  by  publication  of  their  names
 in  the  newspapers  and  there  should
 also  be  a  radio  announcement  about
 that,  we  want  to  know  as  whip  are
 these  smugglers  who  are  giving  these
 sorts  of  difficulties  to  the  Govern
 ment  in  conservation  of  foreign  exch.
 ange  and  allieq  matters,  We  want  to
 know  the  names  of  the  guilty  persons
 responsible  for  foreign  exchange  ra-
 cketeering.  The  names  of  such  persons
 should  be  publicly  censured.  If  this
 is  not  done  the  people  at  large  will
 not  know  about  these  persons  guilty
 of  smuggling  and  foreign  exchange
 racketeering  Further,  they  will  have
 the  scope  of  maintaining  the  same
 social  status  even  after  they  come  out
 of  the  prison.  They  will  be  getting  the
 same  social  status  and  free  entry  into
 the  society.  Government  must  take
 some  definite  steps  and  the  people  at
 large  should  know  as  to  the  steps  be-
 fing  taken  by  the  Government  against
 the  smugglers  and  the  foreign  exch-
 ange  racketeers.

 A  few  days  back  we  learnt  that
 about  65  residences  belonging  to  peo-
 ple  having  connections  with  big  busi-
 ness  houses  have  been  searched  and
 certain  amount  of  money  has  been
 seized  from  their  lockers.  In  this  sear-
 ch  certain  big  business  houses  are  in-
 volved.  A  comprehensive  list  bas  not
 ag  yet  been  published  as  to  the  names
 of  the  persons  detaineg  under  this  Act
 ang  particularly  under  seltion  I8A  ०
 this  Act.  What  are  the  properties  thal
 have  been  attached  and

 be
 ts  the

 amount  of  mioney  that  hail  beet
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 recovered  from  them.  I  would  also
 ite  to  kuow  from  the  hon.  Minister
 as"to  bow  they  propose  to  have  a

 ao  that  these  persons  when  they
 released  after  some  period—you

 ctanot  extend  these  sorts  of  provisions
 for  an  indefinite  period—will  not  in.
 Gulge  into  similar  activities  in  future.
 Government  must  take  certain  mea-
 बालवत,  to  stop  them  from  taking  up
 shmilay  activities  m  future.  What  are
 the  views  of  the  Government  in  this
 respect?  How  wili  these  persons  and
 their  properties  be  dealt  with?  It  is
 not  clear.

 Also  the  persong  who  are  not  yet
 detained  ang  who  have  been  indulging
 ih  smuggling  activity  on  the  northern
 aag  eastern  borders  are  finding  new
 ways  of  carrying  on  these  activities.
 There  are  some  organisations  and  some
 agencies  which  are  lying  low  st  the
 moment.  Ag  soon  as  the  emergency
 fa  aver,  they  might  again  come  to  the
 surface  and  carry  on  their  activities
 What  steps  are  being  taken  to  rheck
 and  stop  these  activities  once  for  all?
 What  steps  are  being  taken  ty  see  that
 these  activities  are  stopped  in  other
 farm,  racketeering  in  foreign  exchange
 aNd  smuggling  activities,  in  other  parts
 of  the  country  also?  A  few  days  ago
 in  Bangalore,  I  think,  the  hon.  Minis-
 ter,  Shri  Pranab  Mukherjee,  held  a
 conference  with  officials  of  the  Home
 Ministry,  police  officers  and  cther  offi-
 cere  to  see  to  it  that  smuggling  acti-
 vities  do  not  come  to  the  surface  on
 the  suuthern  and  eastern  coastal  areas
 of  the  country,  There  is  appreheasio
 on  this  score.  We  know  that  smugé-
 ling  activities  have  not  been  stopped
 altogether.

 Then  there  is  this  over-invoicing
 and  under-invoicing  mm  foreign  trade
 indulged  by  big  monopoly  houses.
 You  are  giving  them  al]  sorts  of  con-
 cessions,  to  the  jute  industry.  textile
 industry,  sugar  industry  ang  many
 other  industries.  This  heg  been  dis-
 cussed  here  earlier.  By  under-in-
 voicing  and  over-invoicing,  these
 houses  keep  a  large  pert  of  the  foreige

 earned  in  foreign  banks.

 *f
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 devosited  this  money  in  foreign  banks.
 What  are  you  going  to  do  about  it?
 ‘Have  you  been  able  to  seize  any  of
 these  amounts  in  those  foreign  banks?
 Actually,  we  are  not  in  the  know  of
 how  Government  gre  ole  to  check
 this  kind  of  foreign  exchange  racke-
 teering  and  smuggling  activity,  It  is
 not  clear.  Even  this  detention  is  a
 very  temporary  provision  We  want
 Government  to  take  defizite  steps  on
 these  lines.

 SHRI  8,  R,  SHUKLA  (Bahraich):
 Smugglers  of  and  racketeers  in  foreign
 exchange  acquired  fabulous  wealth  by
 their  anti-social,  anti-national  and
 clandestine  activities  and  when  such
 activities  assumeg  alarming  propor-
 tions,  Government  was  compelied  to
 bring  forward  a  Bill  in  1974,  the  Con-
 servation  of  Foreign  Exchange  and
 Prevention  of  Smuggling  Activities
 Bill  which  was  passed.  Smugglers  and
 racketeers  are  only  a  species  of  the
 wider  class  of  smugglers  uf  goo’s  from
 foreign  countries  and  also  smugglers
 of  Indian  goods  to  foreign  countries.
 Their  activities  hag  become  all  the
 more  serious  when  che  emergency  was
 proclaimed  on  June  25,  1975.  There
 was  a  tremendous  salutary  impact  on
 the  activities  of  those  persons.  Many
 of  them  were  put  behing  bars  Along-
 with  various  other  fiscal  measures,  this
 measure  went  a  long  way  to  curb  their
 activities.  If  any  measure  in  the  coun-

 try  had  been  ‘idely  acclaimed  by  the

 people,  by  the  Members  of  the  Opposi-
 tion  including  Marxists,  it  was  this
 measure.  The  whole  House  is  belsnd
 the  government  in  extending  its  sup-
 port  to  the  measure  becallse  every-
 body  is  fed  up  with  the  activities  of

 the  smugglers.

 36  brs.

 Now  the  grievance  of  Mr,  Joarder
 ig  that  the  House  has  not  been  taken
 into  confidence  by  disclosing  the
 names  of  the  big  sharks  Perhaps  he
 is  not  realising  that  it  would  not  be
 in  public  interest  to  publish  their
 names  at  present.  When  normalcy  re-
 turng  ang  when  the  economic  situa-
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 tion  ig  brought  under  control  the’nanit
 of  every  smuggler  should  be  published
 prominently  in  newspapers  ang  it
 shoulg  be  announced  on  the  radio,
 For  reasons  known  to  the  government
 they  think  this  perhaps  is  not  the  time
 to  do  so.

 The  extension  of  the  provisions  of
 the  original  Act  is  sought  by  the  Gov.
 ernment  Everybody  shares  the  view
 of  the  government  that  the  leopard
 hag  not  changed  its  spots  within  a
 short  span  Of  one  year,  Smuggling
 and  racketeering  in  foreign  exchange
 ate  not  sporadic  or  isolated  in  nature
 or  done  at  the  spur  of  the  moment.
 It  is  an  ingrained  habit  of  the  smug-
 glers.  In  order  to  bring  home  to  them
 that  they  shoulg  not  repeat  those  acti-
 vities  it  is  necessary  that  the  provi-
 sions  of  the  Act  should  remain  in  ope.
 tation  for  a  longer  time  than  a  short
 Span  of  one  year.

 Now  7  has  been  said  that  even  the
 worst  criminal  deserves  g  fair  trial;
 there  should  be  qa  regular  preceeding
 in  a  court  of  law  and  there  should  be
 an  opportunity  to  the  criminal  to  know
 the  charges  against  him  cng  what  evi-
 dence  is  there  That  procedure  8
 applicable  to  normal  times;  when  the
 nation  75  passing  through  a  critical
 period  and  crisis  the  normal  function-
 ing  of  the  court  should  not  have  pre-
 cedence  over  emergent  provisions  like
 this.  They  are  alsq  not  ordinary  cri-
 minals  They  are  big  sharks  with  in-
 ternational  ramifications  and  associa-
 tions  They  are  connected  to  big  per-
 sons  even  in  this  country  They  have
 their  own  haison  with  political  per-
 sons  also,  These  big  sharks  cannot
 be  brought  within  the  net  uf  the  ordi-
 Mary  criminal  law,  they  will  break
 that  net  So,  to  punish  them  effec-
 tively  nothing  short  of  tne  provisions
 of  the  Act  now  being  extended  will
 meet  the  necessity  of  the  situation,
 If  any  measure  is  going  to  be  retrain-
 ed  8s  a  permanent  measure,  it  should
 be  on  the  lines  of  the  present  Bill.
 Otherwise,  vulgar  display  of  wealth,
 threatening  the  economy,  running  of

 Avett.)  Bun  ,
 black.-markets,  having  »  parallel  eeaer.
 nomy,  ete,--all  these  phenomeng  would
 be  -recurring.  '

 With  these  words,  I  support  the
 Bill.

 SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS  MUNSI
 (Calcutta—South):  Sir,  I  congratulate
 the  minister  for  the  efforts  taken  by
 his  ministry  to  save  the  country  from
 the  smugglers,  speculators  and  persons
 possessing  huge  foreign  exchange
 without  knowledge  of  the  government.
 This  is  a  simpie  amending  Bill  ex-
 tending  the  hfe  of  the  parent  Act.  Mr.
 Joarder  said,  this  sort  of  piecemeal
 legislation  will  not  help  I  do  not
 agree  with  him.  When  there  is  emer-
 gency,  some  of  the  constitutional  pro-
 visions  hke  fundamental  rights  can-
 not  be  claimed  by  the  citizens  We
 have  »bserved  that  previously  smug-
 glers,  and  other  economic  offenders
 used  to  take  advantage  of  the  situ-
 ation  and  after  getting  bai]  from  the
 court,  they  used  to  hide  themselves,
 with  all  their  property  So,  the  gov-
 ernment  had  no  alternative  but  to
 bring  forward  some  stringent
 measures  Nobody  can  say  when  the
 emergency  will  be  withdrawn.  It  is
 not  possible  for  the  Finance  Minister
 to  say  that  this  sort  of  legislation  will
 be  ended  on  a  particular  day  %  do
 fee]  that  such  amendments  are  wel-
 come  as  they  weaken  the  nerve  and
 pulse  of  the  people  in  the  under-
 world,

 Apart  from  paying  my  compliments
 to  the  ministry  and  the  minister,  I
 submit  that  some  more  efforts  should
 be  made,  It  is  true  that  after  974  till
 the  end  of  ‘1975,  this  ministry  has
 taken  a  number  of  steps  to  unearth
 black  money,  foreign  exchange  etc.
 ang  also  to  deal  with  smugglers  having
 international  cormmections.  We  have
 found  some  serious  things  in  dealing
 with  them.  Fortunately,  I  have  taken
 8  special  effort  to  publish  the  doeu-
 ments  in  a  journal  in  our  State.  In  &
 series  of  articles,  I  have  ventilated  the
 habits  of  the  smiigglers.  Apart

 '  from
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 thelr  trade,  the  smugglers  have  built
 wp  a  society  itself  in.  which  their
 «children  and  other  family  members
 fee}  that  this  35  not  a  crime  but  a  sort
 of  profession  which  should  be  main-
 tained  by  the  family  members.  In  the
 Ca'icut  area  of  Kerala  and  in  some
 parts  of  Surat,  J  had  the  privilege  of
 meeting  a  few  young  men,  who  were upright  in  character  and  good  in
 academic  results,  but  with  a  bad  back-
 ground.  Their  relations  are  still  be-
 hind  the  bar.  It  appears  somehow  or
 “other,  due  to  the  inefficiency  of  the
 administration  long  ago,  this  business

 ‘was  accepted  as  a  social  deal  by  these
 groups  of  pecple.  The  main  contacts
 that  they  have  built  up  in  this  country
 is,  first,  with  the  Middle  East  and,
 secondly,  by  the  border  States  in  the
 western  side  of  Punjab  with  Pakistan
 and,  on  the  north-eastern  side,  with
 Nepal  and,  of  late,  with  Bangladesh.

 I  came  te  know  during  my  investiga-
 tion  that  smugrling  was  conducted  not
 only  in  goods  of  this  country  but  also
 ‘there  was  some  inhuman  trade  in  blue
 films  They  used  to  engage  poor
 Indian  girls  for  this  inhuman  pro-
 fession  and  the  blue  films  used  to  be
 exporteq  to  the  Middle  East  countries
 by  the  smugglers.  Since  these  cases
 are  under  investigation,  I  do  not  want

 ‘to  disclose  their  names  in  the  in-
 terests  of  the  country.  This  is  how
 the  people  of  the  under-worlg  used  to
 ‘operate  for  the  last  so  manv  years.

 T  am  sorry  to  say  that  the  officials
 of  the  Finance  Ministry,  specially  of
 the  Department  of  Revenue  and  Ex-
 Penditure,  are  not  doing  proper  justice,
 according  to  the  policy  evolved  by  the
 Government.  I  am  not  suggesting  that
 they  are  meking  discrimination  be-
 ‘tween  A  and  B.  At  the  same  time,
 there  should  be  a  broad  outlook.  A
 few  days  back  I  heard  over  the  AIR
 that  Shri  Biswajeet  Chatterjee  was  put behind  the  bais  and  kept  in  the  Delhi Prison  for  violation  of  the  income-tax rules  and  that  he  was  releaseg  the
 next  day.  It  is  good  that  you  did  that, though  he  was  8  noble  man  by  heart

 Bachangs  798 ete,  (Second  Amdt.)  Bill
 and  he  has  donated  a  lot  of  his  earning for  the  cause  of  the  people,  I  am  glad
 that  Government  did  not  spare  these
 people.  But,  at  the  same  time,  I  have
 to  express  my  disappointment  about
 the  way  in  which  some  of  the  people connected  with  the  Bombay  film  in-
 dustry  have  been  dealt  with.

 Ihave  explaineg  on  an  earlier
 occasion  how  these  people  connected
 With  the  film  industry  managed  to  get
 foreign  exchange  when  they  were
 abroad  and  huw  they  kept  it  in  their
 foreign  bank  accounts,  First  they  will
 send  their  middle  men  to  make  all  the
 arrangements.  Yes,  the  very  same
 people  were  awarded  Padma  Shri
 and  they  used  to  be  invited  for  alj  the
 film  festivals  I  have  to  express  my
 disappointment  that  not  even  one  big shot  has  been  toucheg  yet.  I  would
 éypeai  to  the  Min.stry  to  make  further
 investigations  in  the  matter  and  see that  proper  justice  is  done  to  all  people without  any  discrimination.

 Secondly,  I  want  to  say  how  the
 monopoly  houses  operate  through smugglers.  For  example,  Birla,  Jalan,
 Bajoria  or  Modi  will  never  deal  direct-
 ly  with  9  smuggler.  They  do  it
 through  their  middle  men.  When  there Was  a  shortage  of  nylon  yarn,  for  ins-
 tance,  these  big  monepoly  houses  used
 to  have  dealings  with  the  smugglers
 through  middiemen.  If  at  all  he  is
 caught,  it  is  the  middle  men  who  will
 get  the  punishment.  The  officials  have
 never  tried  to  find  out  who  are  behind
 these  middlemen  If  an  enquiry  is
 made  to  find  out  the  real  people  be-
 hind  them,  I  can  say  with  confidence
 that  a  large  number  of  people  belong. ing  to  these  big  business  houses  would have  to  be  detained.  Some  of  the
 young  people  are  employed  by  the  big business  houses  as  Accounts  Assistant
 on  a  salary  of  Rs.  500  or  Rs.  700.  When
 there  is  any  shortage  of  any  raw
 material.  they  are  asked  to  deal  with
 the  smugglers,  and  if  they  are  suc-
 ceasful  in  their  deals,  they  are  pro- moted  and  given  some  perquisites,  Of
 Course,  in  some  cases  they  are  caught
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 by  the  Governinent  and  put  behind
 the  bars  or  even  shot  dead.  Yet,  those
 who  patronize  them  are  not  touched.
 This  is  not  proper.  They  should  find
 out  the  rea]  people  behind  them  and
 punish  them.

 it  is  yood  that  Government  have
 devised  a  inachinery  to  deal  with
 people  within  the  country.  They  are
 detained  ४४४०  being  sent  even  to  a
 court,  and  I  am_  giad  about  it.  But
 what  is  the  step  which  they  are  going
 to  take  to  decl  with  those  Indian
 citizens  who  often  go  abroad  and  keep
 their  accounts  in  Swiss  banks,  or
 speculate  international  market,  or
 purchase  some  flats  binami  in  West
 Germany,  London  or  Paris,  and  come
 back  again.  There  are  a  number  of
 these  people  in  this  country  in  the  big
 business  houses  and  also  in  other
 circles.  I  know  some  of  them,  but  I
 cannot  give  out  their  names  because
 life  would  not  be  safe  if  they  are  not
 detained  I  know  an_  industrialist
 whose  total  capita)  investment  is  under
 Rs,  l  crore,  whoze  three  units  in  West
 Bengal  have  been  taken  over  by  Gov-
 ernment  anid  made  into  six.  They  go
 abroad  ten  times  a  year.  I  cannot
 understand  why  they  go  abroad  so
 often  and  what  they  do  there,  but
 they  are  moving  nicely  and  safely.
 The  Minister  belongs  to  my  State  and
 he  understands  what  I  say.  He  is
 aware  of  the  matter.

 I  know  him,  he  does  not  spare  any-
 body.  I  have  every  faith  in  hig  cour-
 age,  because  «&  year  and  a  half  ago
 while  he  was  very  young  in  this  Minis-
 पहन  am  not  talking  of  his  age,  he
 is  now  mature—he  was  in  Bombay
 City  ang  I  took  him  without  police  in
 a  taxi.  I  asked  him  to  introduce  him-
 self  as  a  young  man  who  was  going  to
 get  married  who  would  like  to  pur- chase  some  very  good  perfumes  etc.
 He  did  so  and  easily  purchased  a  few
 things  which  were  found  to  be  foreign goods.  He  dealt  with  them  through his  officers,  But  it  is  not  possible  for

 Amdt.)  ‘Bet
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 him  to  06  it  evatyilay  because  ‘now:
 his  face  ig  known  to  all,  but  be  can  .
 still  do  it  through  some  of  his  officers.
 He  also  got  the  -बफ्फुपतई  of  a  iarge
 number  of  young  people  who  gave  him
 information  for  the  sake  of  the  coun-
 try.

 I  foung  in  the  newspapers  the  other
 day  a  report  that  a  retired  police
 officer  of  Calcutta,  Dev  Vallab  Dhar,
 ex-D.LG.,  who  was  charge-sheeted
 and  removed,  hag  been  appointed  by
 the  Globe  Detective  Agency  which  is
 giving  mmtormation  to  big  business
 houses  about  the  plans  of  the  Gov-
 ernment.  I  hope  that  in  consultation
 with  the  Home  Ministry,  he  will
 take  proper  steps.

 I  will  be  extremely  glad  if  the
 Minister  can  tell  us  apart  from  the
 citizens  who  ere  detained  how  many
 officials  of  the  income-tax  and  cus~-
 toms  department  as  also  the  Minis-
 try  have  been  detained,  because
 there  is  an  opinion  that  some  of
 them  have  links  with  smugglers  and
 hence  the  arti-smuggling  operations
 could  not  be  carrieg  through  very
 successfully.

 With  these  words,  I  pay  my  com-
 pliments  to  the  Minister  and  the  offi-
 cers  m  his  department  who  took
 great  risks  during  the  emergency.
 The  lives  of  some  of  them  were  at
 stake,  hut  with  the  encouragement.
 of  Parliament  I  hope  they  will!
 march  shead,

 SHRI  C.  K  CHANDRAPPAN
 (Tellicherry):  I  rise  to  support  this
 Amendment  Bill,  and  I  have  no
 hesitation  in  saying  that  the  Govern-
 ment  hus  taken  some  good  steps  in
 its  operation  against  the  smugglers.
 I  feel  that  the  action  og  the  Govern-
 ment  against  the  smugglers  has  to
 continue.  That  can  be  understood
 only  if  you  understand  the  magnitude
 of  the  problem  as  we  are  facing
 today.  Acccrding  to  the  Govern-
 ment’s  statement,  they  have  already
 ordéred  detention  in  respeet  of  252
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 persons  aad  there  are  still  346  =  per-
 “sons  who  are  at  large.  5  think,  Gov-

 ‘ernment  have  been  given  suilicient
 ‘peowere  by  Parlement  to  deal  with

 ‘these  peuple,  and  we  have  extended
 ur  support  continuously  whenever
 Government  came  forward  seeking
 more  and  more  powers  to  deal  with
 smuggiers.  But  here  I  must  say  that
 the  actions  taken  by  the  Government
 to  pat  down  the  smugglers  are  rather
 tweak,  I  agree,  they  have  conducted
 20  many  raids;  I  have  got  the  figures;
 ain  974  they  conducted  49,555  raids
 and  they  got  Rs.  60  crores  worth  of
 goods;  in  1975,  64,569  cases  were
 detected  and  the  money  realised  by
 way  of  goods  was  Rs,  45  crores;
 suring  the  six  rnonths  of  this  year,
 1976,  more  than  12,000  cases  were  de-
 tected  anq  wore  than  Rs.  2  crores
 ‘were  collected.  With  all  these  fhat
 Government  has  done,  I  do  not  think
 that  they  can  claim  that  they  have
 ‘complete'y  immobilised  the  smug-
 glers.  ‘They  have  not,  That  is  why,

 seven  Juring  the  period  of  Emergency,
 during  the  last  six  months,  they
 could  find  out  another  12,000  cases.
 ‘They  bave  not  succeeded  in  complete-
 ly  smashing  the  ramifications  creat-
 ed  by  tha  smugglers  in  our  country.

 Now,  what  is  happening  in  the
 world  of  sraugglers?  The  newspapers
 are  full  of  reports.  I  think,  the
 Ministry  might  have  knowledge  about
 it.  In  the  western  coast  0६  this  coun-
 try,  Government  has  taken  very
 #erious  steps  to  prevent  the  inflow  of
 smugg'ed  goods,  but  the  smugglers
 are  not  accepting  their  defeat,  They
 are  now  looking  for  new  points  of
 entry,  and  it  bes  been  reported  that
 the  smugglers  have  shifted  one  of
 their  centres,  from  Dubai  to  Rangoon.

 It  was  reported  in  the  Economic
 Times,  in  the  Indian  press.  They  are
 now  sending  the  smuggled  goods  to
 Manipur.  I  heve  seen  a  lot  of
 emuggled  items  being  sold  in  the
 open  market;  I  raised  it,  and  the
 Minister  said  that  it  might  be  some-
 thing  sold  through  governmen,  dis-
 pollel  stoves.  Thet  is  not  so.  The fi

 Exchange
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 fact  of  the  matter  js  that  that  part  of
 the  country  is  ncw  becoming  more
 and  more  vulnerable,  the  part  of  India
 which  is  bordering  Bangladesh,  the
 par,  of  India  which  is  borderiig
 Burma,  the  part  of  India  which  is
 bordering  Nepal.  This  side  is  be-
 coming  more  and  more  vulnerable
 to  smuggling  activities  They  are
 now  indulgmg  in  bringing  new
 items,  not  the  conventional  ones.  The
 smugglers  are  smuggling  out  of  this
 country  new  items,  for  instance,
 automobile  spare  parts;  the  smuggiers
 are  bringing  gold  and  opium  into
 this  country.  Girls  from  Kerala—it
 may  not  be  a  very  good  thing  tn
 tell—are  being  smuggled  outside  the
 country,  ‘even  after  all  these  opera-
 tions  against  smuggling.  In  ‘tis
 context,  what  kind  of  explanation
 have  Government  to  offer?  ‘They
 have  failed  to  arrest  846  smugglers
 who  are  still  absconding.  Stil!  more
 strange  is  the  fact  that  they  have  not
 confiscated  a  single  property  from
 any  smuggler.  This  is  as  per  a  reply
 given  by  you  to  one  of  the  questions
 here.  I  con  tell  you,  if  the  Minister
 is  in  need  of  my  assistance  the
 number  of  the  question  and  ail  that
 you  have  answered....

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA
 (Serampore):  Yes,  you  give  it.

 SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:  It
 is  in  reply  to  unstarred  question  No.
 494  dated  13-8-76.,  The  Government
 say:

 “No  property  has  been  confis-
 cated  so  far  under  the  Smugglers
 and  Foreign  Exchange  Manipula~
 tors  Forfeiture  of  Property  Act,
 1976.”

 Last  time,  I  th'nk  it  was  6-7  months
 ago,  when  this  Minister  came  with  all
 enthusiasm  tc  introduce  this  Bill,  I
 think  all  sides  of  the  House  weloomed
 tha:  Bill.  We  ali  extended  our  full
 suppor;  to  the
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 bring  the  smugglers’  ill-gotten  wealth
 to  the  national  exchequer,  What
 Happened  jn  this  case  is  only  this
 According  to  the  Government's  own
 reply  to  the  sume  question,  they  said
 that  in  235  cases  they  have  issued
 notices  for  forfeiting  the  properties
 and  I  do  not  hnow  ag  st  has  been  done
 by  the  concerned  authorities  Then
 ‘the  Competent  Authority  of  Bombay
 axgued  not.ces  in  300  cases.  The  Com-
 petent  Author:ity  of  Madras  issued
 notices  in  98  cases.  The  Competent
 Authorty  of  Delhi  issueg  notices
 (only)  in  37  cases’  These  are  the
 notices  issued  under  the  Smugglers
 and  Foreign  Exchange  Manipulators
 Forfeiture  of  Property  Act  for  con-
 fiscating  their  property  and  the  lst
 of  these  top  smugglers  is  also  given
 an  the  answer  But,  why,  after  issu-
 ing  the  notices  the  Government  failed
 to  act  even  in  a  single  case  to  forfeit
 their  property  and  make  a  break-
 through  in  fighting  the  smuggiers
 who  are  absconding?

 When  we  extended  our  support  to
 this  legislauon,  we  expected  that  the
 Government  wi]  act  in  that  fashion
 Otherw  se  this  will  be  just  an  eye
 wash  Not  that  I  am  accusing  the
 Government  of  inaction  Not  that  I
 am  accusing  that  the  Government  :s
 an  conmivance  with  the  smugglers
 Nothing  of  that  kind  The  Govern-
 ment  has  in  fact  failed  to  act  m  a
 manner  th's  Parliament  wanted  the
 Government  to  act,  this  nation  wanted
 the  Government  to  act,  to  bring
 down  the  e¢.fice  and  the  threat  cre-
 ated  by  the  smugglers  to  our  country

 When  we  extend  our  support  again,
 certain  questions  remain  unanswered.
 For  example,  7!  foreign  smugglers
 are  arrested,  smugglers  who  are
 foreigners  But  again  a  smuggler
 who  is  wanted  by  the  Interpol,  who
 could  come  to  India,  got  admitted  in
 a  hospital  in  Goa  died  there  and  his
 body  was  kept  in  the  morgue  for
 three

 marth
 Yor  whom  I  do  not
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 know?  Ang  only  after  his  identifica-
 tion  was  searched  hy  the  Govern-
 ment,  it  wag  found  that  he  was  a
 West  German  citizen.  The  Interpol
 said  that  he  was  holding  a  pasaport.
 which  was  foiged  and  the  person  in
 whose  name  he  came  to  India  is  stall
 asive  in  Germany  and  the  interpo!
 told  the  Government  that  this  smug-
 gler  is  the  leader  of  an  international
 smugglers’  gang  for  whom  they  were
 searching  But  this  fellow  could  land
 in  India  and  could  go  to  a  hospital
 anq  fortunately  for  us  and  for  the
 world  he  died.  Your  Police,  your
 Customs  ang  your  Security  could  do
 nothing  ‘Ihis  has  happened  under
 emergency  I  hope  you  will  not
 deny  this,  because,  77  you  have  a
 mind  to  deny,  I  can  give  the  name  of
 the  smuggler.  This  has  happened  in
 our  country

 This  as  against  foreign  smugglers.
 If  they  come  in  the  guise  of  tourists,
 if  they  come  .n  the  guise  of  intellec-
 tuals  and  academicians,  what  is  the
 step  the  Government  is  going  to
 take?  I  do  not  think  you  have  done
 anything  30  that  regard  You  have
 arrested  come  people  I¢  is  good
 Many  more  persons  are  roaming
 about  and  chis  point  should  be  taken
 care  of  The  machinery  created  is  ine
 adequate  to  deal  with  the  situation,
 to  meet  the  requirements  of  the  situ-
 ation  Mr  Joardar  asked  about  this
 This  Bill  seeks  to  extend  this  provi-
 sion  for  another  2  months  It  is
 natural  to  ask  what  wil}  happen  after
 these  12  months  Are  you  doing  any-
 thing  in  the  direction  of  setting  up
 machinery  permanently  to  deal  with
 smuggling?  We  do  not  know  why
 Government  8  only  thinking  of
 dealing  witn  this  issue  on  an  ad  hoc
 and  temporary  basis,  The  hon
 Minister  made  a  promise  in  this
 House  ‘hat  the  Government  is  think-
 ing  on  the  lines  of  setting  up  special
 courts  {o  deal  with  smugglers  and
 to  try  them.  I  do  not  say  that  they
 should  be  given  all  kinds  of  justice
 which  is  required  under  pormal  law.
 I  am  not  demanding  that,  You  cap
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 try  them  under  the  provision  of
 epecia)  courte,  You  can  hang  them
 if  you  want.  I  do  7०  oppose  it.  We
 will  leng  you  ‘all  our  support.  But

 “what  we  are  scying  is  this.  Why  do
 you  want  23  months,  in  an  ad  hoc
 manner?  Again  the  Minister  will
 tome  and  ask  for  another  2  months
 extension.  Thar  is  not  the  way  to
 deal  with  the  problem.  A;  what
 stage  is  this  proposal  now,  of  setting
 up  spectal  courts  with  special  powers,
 to  try  and  punish  smugglers?  This
 js  my  Question.  The  Director  of
 Revenue  Inte!ligence,  Mr.  Sriniva~
 sam,  said  in  Calicut  which  is  in  my
 State,  on  ist  of  July,  that  the  con-
 sideration  of  setting  up  a  special
 court  was  in  an  advanced  stage.
 Advanced  stage  may  be  like  ad-
 vanced  stage  of  pregnancy  or  som®-
 thing  ‘ikea  that,  I  do  not  know,  I
 would  like  to  know  from  the  Minister
 as  to  when  this  child  is  going  to  be
 delivered.  These  ad  hoc  measures
 will  not  help  the  situation.  Of  course,
 we  are  supporting  now  because  you
 will  say  that  you  are  helpless.  But
 this  is  not  a  foolproof  way  in  which
 you  can  deal  with  such  a  serious
 problem.

 Now,  regarding  smuggled  goods
 available  in  the  country,  Mr.  Das
 Munsj  said  sbeut  this  I  think  that
 they  are  takin,  a  light  view  og  the
 matter  If  you  really  want  to  put
 down  smuggling  you  should  get  the
 cooperation  cf  the  people.  The  DAVP
 is  putting  up  an  advertisement:  Be
 an  Indian;  buy  Indian  goods.  I  think
 the  money  for  that  Department  is
 being  spent  by  the  Ministry  of  Reve-
 nue  and  Finance.  Under  that  very
 board  or  hoerding  smuggled  goods
 are  being  sold,  not  through  the  cv-
 Operative  societies.  In  Calcutta
 atreets  various  amuggied  goods  are
 available,  things  like  cigarettes
 which  you  und  I  would  like  to  amoke,
 a  good  blade  that  we  may  like  to
 buy,  and  so  on.  We  are  being  temp-
 ted.  And  you. are  putting  up  en

 there  saying,  don't
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 buy  goods  which  are  not  Indian
 goods.  Zhese  very  non-Indian  goods
 are  bemg  soid  there  under  that  big
 banner  which  you  are  putting  up.

 It  is  a  shame.  This  happens  in  ali
 the  big  cities  in  this  coumtry.  You
 can  find  this  cut  if  you  just  go  there
 as  a  buyer.  If  you  want  to  creav
 that  atmosphere  that  the  people  of
 this  country  wil)  not  buy  these
 things,  well,  you  should  make  such
 an  arrangement  that  you  should  en-
 sure  that  the  smuggled  goods  are  not
 coming  in  the  cpen  market.  The
 smugg'ers  will  noi  have  that  audacity
 to  se'l  these  thmgs  in  pubie  in
 defiance  of  al,  laws  of  the  land,

 I  think  the  Gcvernment  has  to  im-
 flement  this  legislation  with  a  sense
 of  urgency  ang  with  more  serious-
 ness.  Then  only  the  desired  results
 will  be  there.  These  are  some  uf
 the  points  which  I  want  to  bring  to
 the  notice  cf  this  House  and  the  hun.
 Minister.  hope  in  ali  fairness  the
 Minster  while  replying  to  tnis
 dcbete  will  enlbghten  ug  on  these
 Problems  which  we  have  raised,  I
 support  this  amendment.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin- kil):  Mr,  Chairman,  Sir,  I  fully  sup- port  this  Bill  of  the  hon.  Minister  and
 I  take  this  opportunity  to  congratulate
 him  and  all  those  dedicated  officers  of
 his  Ministry  who,  by  and  large,  have
 done  a  good  part  of  their  joh  te  check
 the  smuggling  and  foreign  exchange
 racket.

 Shri  Bhattacharyya  and  his  friends
 are  always  critical  about  the  emer-
 gency  and  they  were  asking  about  the
 gains  made  out  of  it.  I  hope  that
 they  will  agree  with  me  that  the
 enconomic  condition  of  this  country
 had  improved.  1  do  not  want  to  go
 into  the  details  of  the  internal  situa.
 tion  or  what  is  happening  in  other
 parts  of  the  country.  It  is  very  clear
 that  after  this  Bill  came  into  opera.
 tion,  Government  could  check  not
 only  the  smuggling  activities  but  also
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 the  ciyculation  of  the  black  money  and
 thereby  they  could  contain  the  infia-
 tion  This  38  the  only  country  which
 could  control  the  inflation  to  a  minus
 point  Many  Members  have  spoken
 about  the  different  aspects  and  so  +
 do  not  want  to  go  into  them  in
 detail.  Mr  Banerjee  will  agree  with
 ™e  here  that  Shri  Mukherjee  has  done
 a  good  job  of  it  Take  the  foreign  re
 mittances  from  the  people  who  are
 abroad  Three  years  ago  the  foreign
 remittances:  were  only  Rs  330  crores
 Now,  7  I  am  mght  in  February  this
 year  2  has  gone  upto  Rs  200  crores
 It  as  because  of  the  :ncentives  offered
 to  people  working  abroad  They  have
 been  able  to  remit  here  their  foreign
 exchange  earnings.  The  money  from
 abroad  is  more  than  double  because  of
 this  concession  This  is  the  contribu
 tion  of  this  Bill  The  remittances
 from  abroad  have  now  gone  up  I
 would  like  to  draw  the  attention  of  thr
 Mimster  to  other  points  I  want  to
 know  whether  he  has  studied  the  prob
 lems  of  the  people  staying  abroad  or
 he  has  made  any  evaluation  or  ana-
 lysis  of  it  To  whom  have  you  given
 those  concessions  m_  the  matter  of  re-
 mittances  from  abroad?  Is  it  for  the
 benefit  of  the  employee  working
 abroad  or  to  the  nurses  and  ofhers?
 Can  they  bring  such  a  huge  amount  of
 money  from  abroad?  It  is  only  some
 rich  people  who  live  abroad  who  can
 do  this  But  when  you  are  giving
 incentives  and  concessions  have  vou
 taken  into  account  the  condition  of  the
 salaried  people  ving  abroad  and
 sending  part  of  ther  salary  of  this
 country  I  think  you  have  not  made
 a  study  of  the  problems  of  the  fixed
 salary  people  working  abroad  No  in
 centive  has  been  given  to  such  people

 Sir  I  happened  to  meet  a  gentle-
 man  from  Kuwait  recently  He  told
 me  that  he  had  purchased  a  plot  of
 land  measuring  about  0  cents  in
 Bangalore  and  wanted  to  dispose  it
 off  He  could  not  do  so  as  the  Reserve
 Bank  objected  to  it  He  wrote  to  the
 Reserve  Bank  and  the  Reserved  Bank
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 made  4  query  who  asked  you  to  pur.
 chase  the  land?  What  a  pity!  He
 came  on  a  two.week  leave  and  spent
 most  of  his  ima  in  going  to  the  Re-
 serve  Bank  and  meeting  the  offlcers
 over  there  I  want  to  know,  is  it  a
 crime  for  person  who  had  worked
 abroad  and  put  his  foreign  exchange
 earnings  in  India  in  dollars  to  purchase
 a  prot  of  land?  Later  on,  he  was
 asked  submit  a  pre-dated  application
 and  granted  permission  on  paper  and
 allowed  to  sell  the  land  Of  course,
 he  could  sell  the  land  He  askeg  me
 a  question,  “Do  you  want  me  to  in-
 vest  more  money  an  India”  This  is  a
 classic  example  of  harassment

 Now,  Sir,  people  come  to  India  on
 leave  after  two  to  three  years  of  stay
 abroad  They  come  with  ten  to  twen-
 ty  saris  for  their  relations  ‘You  know
 as  to  how  much  they  are  harassed  by
 the  customs  authorities  Sir,  a  direct
 Air  India  fiight  was  introduced  from
 Abu  Dhabi  to  Madras  for  the  conveni
 ence  of  Keralites  and  others  working
 abroad  As  soon  as  this  fight  touched
 the  Madras  airport  the  customs
 authorities  pounced  upon  these  pas
 sengers  like  tigers  I  say  that  you  be
 stnet  but  why  can’t  you  have  confi
 dence  in  the  people  who  come  after
 two  to  three  years  with  twenty  saris’
 Why  can't  you  have  a  reasonable  att:
 tude  in  the  matter  That  fight  has
 mince  been  cancelled  .

 Sir  ]  suggest  that  you  may  fix  some
 slab  system  for  the  salaned  people
 working  abroad  namely,  if  they  send
 80  much  of  amount  they  wili  be  given
 so  much  of  concession  If  a  man
 works  abroad  and  sends  a  good  arnount
 of  his  salary  to  India  in  foreign  ex
 change  why  don't  you  fix  a  880  system
 and  allow  him  to  bring  something  for
 his  relations  I  appeal  to  you  to  can
 sider  the  problems  of  the  fixed  income
 group  working  abroad  If  you  have
 a  talk  with  them  you  will  know  their
 problems

 ‘The  next  point  I  would  like  to  make
 fs  about  the  {mpourtling  of
 I  fully  support  this  provision,  in  this
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 ili  the  defention  power  has  been
 .given  to  certain  important  people,

 ‘even  upto  the  level  of  Joint  Secretary.

 Again  I  would  make  an  appeal  to
 the  Minister.  Do  not  treat  all  people
 sstaying  abroad  88  smugglers.  Do  not
 go  op  that  presumption.  Yes,  check
 them  and  find  out.  But  unfortunately.
 in  some  cases  injustice  has  been  done.
 I  know  of  some  cases.  I  can  say  this
 before  the  Minister.  I  do  not  want  to
 go  into  details.  When  impounding  the
 passport  of  a  person  living  abroad,  how
 do  you  re-examine  the  case?  who  is
 the  appellate  authority?  Here  if  you
 detain  somebody.  there  is  an  Advisory
 Board  to  examine  that  case  and  exa-
 mine  the  whole  issue.  But  when  you
 are  impounding  the  passport  of  a  per-
 son,  what  Is  the  machinery  you  have
 to  re-examine  the  whole  issue?

 I  can  cite  an  example.  The  man
 produced  all  evidence.  He  had  made
 remittances  through  the  Canara  Bank.
 through  the  Indian  Overseas  Bank.  All
 the  accounts  of  the  different  amounts
 ave  been  produced.  His  pdatrivtism
 was  reported  on  by  the  ambassadcr
 himself.  I  do  not  want  to  go  into
 the  details.  But  because  of  same
 persona]  reasons,  because  some-body
 had  written  ‘this  man  is  a  smuggler’,

 hhig  passport  wag  impounded.  This
 ig  not  the  way  to  do  it.  The
 evidence  has  been  produced  before
 you.  But  without  reason.  some  incri-
 minating  statement  was  made  by  a
 Deputy  Secretary  sitting  in  an  embas-
 sy  abroad,  who  was  prejudiced  against
 him,  and  the  passport  was  impounde::.
 This,  I  think,  is  not  justified.  ]  maxe
 an  appeal  to  the  Minister  to  consider
 the  establishment  of  some  kind  of
 appellate  authority  to  examine  such

 cases  on  appeal  in  regard  to  impound.
 ing  of  passport,  whether  it  is  genuine
 or  whether  it  has  beer  done  out  of
 personal  prejudice.  In  this  case  I
 know  it  was  done  on  merely  personal
 ‘prejudice.  As  I  said.  the  patriotism
 of  that  man  has  been  exported  by  the
 ambassador  himself.  Unfortunately,
 you  could  net  take  a  decision.  I  do
 १0६  know  whether  you  had  the  power
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 or  who  the  authority  was  which  took
 that  decision  against  him  in  this
 matter.

 Then  Shri  Das  Munsi  was  speaking
 about  films  and  smuggled  goods.  Sar.
 Chandrappan  also  made  a  mention  of
 something  in  that  regard.  There  is  an
 instance  in  Kerala  where  one  man
 escaped  prosecution—I  do  not  want  to
 mention  his  name.  Shri  Bhattacharya
 may  be  interested  because  he  is  a  big
 financier  of  his  party.  The  party  is
 ealled  Popular  Automobiles.  By
 making  a  declaration  of  Rs.  80  lakhs
 of  black  money.  they  escaped  propecu-
 tion.  I  am  only  sorry  to  say  that
 your  department  could  not  make  any
 check.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore).  Your  Government  aiso
 did  it.

 SHR]  VAYALAR  RAVI:  I  was  going
 to  say  that.  The  Kerala  Governmert
 did  it.  J  do  not  know  whether  they
 sMuggied  him  in  or  not.  This  party
 had  been  advertising  the  availability
 of  foreign  automobile  parts.  I  had
 appeared  in  The  Hindu  in  all  the
 English  newspapers:  ‘Popular  Automo-
 biles—available  foreign  car  spa.¢
 parts’.  How  is  it  coming?  Have  you
 given  them  an  import  licence?  Or  is
 it  emuggleg  in?  Of  course,  earlier
 there  was  smuggling.  Recently  the
 Kerala  Government's  Economic  affairs
 department  made  a  search  and  they
 found  on  big  packets  ‘Made  in  Ger-
 many’,  ‘Made  in  England’,  ‘Made  in
 America’  everywhere.  Later  they
 found  that  all  this  was  made  in  their
 factory  itself.  Of  course,  they  were
 smuggling  these  earlier.  But  you
 allowed  them  to  cheat  the  people  and
 you  allowed  these  crooks  to  escape  pro-
 secution  by  giving  them  a  chance  to
 declare  an  amount  of  black  money  to
 the  tune  of  Rs,  80  lakhs  Shri  Bhatta-
 charya  and  his  party  may  be  very
 angry  for  this.  He  is  the  sole  financier
 of  his  party  in  Kerala  all  the  time.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA  :
 who?
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 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Please  ask
 suri  Namboodiripad.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 I  am  interested  so  that  I  may  get
 some  money.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  am  asking
 when  these  advertisements  have  been
 appearing  that  they  have  spare  parts
 of  foreign  cars'and  so  on,  how  has  it
 come  about?

 Then  Shri  Das  Munsi  spoke  about
 films.  I  have  seen  a  photograph  of  a
 famous  film  producer  touching  the  feet
 of  Haji  Mastan.  He  was  a  film  pro-
 ducer  and  actor  once  upon  a  time,  He
 ig  still  claiming  to  be  partriotic  (Inter-
 ruption),  I  want  to  know  how  when
 one  fine  morning  Haji  Mastan  went
 into  jail  all  this  chain  has  been  broken,
 how  all  this  chain  of  black  money
 has  been  broken.  What  is  the  expla-
 nation  given  about  this  photograph
 showing  his  touching  the  feet  of  Haji
 Mastan?  What  action  has  been  taken?
 Have  you  made  a_  search  on  that?
 Have  you  found  out  what  are  the  links
 that  these  people  have?  Have  you  made
 any  kind  of  examination  of  this
 matter?  You  are  arresting  smugglers
 and  foreign  exchange  racketeers.  We
 are  saving  money  through  the  black
 door  but  delivering  it  through  the
 front  door.  Have  you  taken  action
 against  persons  who  indulge  in  under-
 invoicing  and  over-invoicing  and  are
 increasing  their  Swiss  bank  account?
 Have  you  ever  arrested  any  exportor
 or  businessmen  on  this  account?  The
 businessmen  are  now  happy;  they  have
 started  praising  the  20-point  pro-
 gramme;  it  is  just  hypocrisy.  They
 want  to  exploit  the  name  cf  the  pro-
 gramme  of  the  government,  Big  firms
 are  entering  the  export  business.  ]  can
 give  names  and  I  shal}  write  to  him;  I
 do  not  want  to  mention  the  names  in  tne
 House.  They  are  doing  under-invoic-
 ing  and  over-invoicing.  Some  arrange-
 ments  are  made  witb  foreign  buyers  to
 remit  the  money  into  Swiss  bank
 accounts-or  other  accounts  abroad.
 You  have  not  taken  action  against
 them  and  they  are  flourishing  even

 ata...

 today.  The  hon,  Minister  must  look
 into  this  matter  “also.  To  cite?  am.
 example,  he  can  take  up  one  or  two
 cases  and  try  to  put  them  behind  the.
 bars  along  with  Haji  Mastan  and
 others.  They  are  equally  criminals.
 MiHions  of  people  working  outside  are
 sending  money  to  the  country  out
 of  their  meagre  salaries.  Remittances
 from  abroad  had  gone  up  to  Rs.  500
 crores,  The  grievances  of  such  people
 who  send  their  meagre  salaries  to  our
 country  should  be  considered.  The-
 exploiters  and  foreign  exchange  racke-
 teers  should  be  put  behind  bars.
 When  passports  are  impounded  there
 should  be  an  appellate  authority  to.
 examine  the  whole  case.  With  these
 words,  I  fully  support  the  Bill

 हो  मूल  प्यादे  डागा  (77)
 सभापति  ज.  जब  में  ग  बिल  को  पढ़  रहा
 था  तो  ह्  के  स्टेटमेंट  प्राण  ग्रावजेक्टस
 घोर  रोजर्स  में  मेने  यह  आइडिया  था  :

 “There  would  be  serious  set  back
 to  the  anti-smuggling  operations  if
 the  provisions  hag  been  allowed  to
 lapse  and  hence  the  President  pro-
 mulgated  on  he  i6th  June,  ‘1976,  the
 Conservation  of  Foreign  Exchange
 and  Prevention  of  Smuggling  Acti-
 ties  Ordinance”

 Us  तरफ़  ह  ने  #बा  8  झ्,

 rove  को  लान  सप्ली  से  प्रयाग  मंत्र

 का  भाषण  सुना  हैँ  कि  हम  नाम  स्थिति

 लाना  चाहते  हैं।  अर  श्राप  कहना  चाहते

 हैं  कि  ज्यों  हो  यह  कानून  खत्म  हुजरा
 तो  तस्करी  का  व्यापार  और  बढ़  सकता

 है।  तो  यह  निश्चित  रुप  से  बढ़ेंगी  -  ऐसी

 सिचुएशन  होनी  चाहिये  कि  बढ़े  नहीं।

 हर  बात  सो  एयनामंल  सिचुएशन  नहीं  रहेगा,
 इमरजेंसी  कानून  लागू  नहीं  रहेंगे।  हम

 कोई  ऐसा  कानून  बताना  चाहिये  कि

 सद  के  लिये  तस्करी  का  व्यापार  खत्म

 हो  जाये,  जो  कि  देश  के  लिये  अभिशाप

 है।  बाप  ने  एक  राल  का  शाम  बंदा

 दिया।  बाप  इस  कानून  को  सस्ती  से
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 लागू  कोरिया।  बांगला  देश  ने  धर्म:
 कहा  है:

 “Bangla  Desh  issued  yesterday  an
 emergency  Bill  which  provides  for
 death  penalty  to  smugglers,  hoar-
 ders  and  black  marketeers  and  4
 years  imprisonment  anes

 हार्न  ज़ोर  बने  मोटर्स  के  लिये  जहा
 इतने  कानून  बे  हैं  वहा  श्राप  यह
 भी  बं ताइपे  कि  400  स्मगलेम  जो  देश
 के  बाहर  चले  गये  थे  शोर  छापने  सदन  में
 झाश्वासन  दिया  था  कि  उन  की  प्रॉपर्टी
 को  जब्त  क्रिया  जाय ग्रा,  तो  कितने
 लोगों  को  शाप  ने  बाहर  से  पकड़  कर

 बुलाया  ?|

 नबी  महोदय  ने  कहा  था  कि  जो  स्पिनर
 विदेशों  में  चले  गये  हैं,  उनको  यहाँ  बुला  कर
 'गिरफ्तार  किया  जायेगा  कौर  स्मरणीय
 के  द्वारा  उन्होंने  जो  प्रापर्टी  बनाई  हैँ,  उस  को
 जब्त  कर  रिया  जायेगा  ।  इस  प्रायः  का

 का  कानून  भी  पान  किया  गया  था  t  मैं

 यह  जाना  चाहता  हुं  कि  ऐसे  कितने  रुमल  हद

 को  ही2  हिन्दुस्तान  में  बुला  कर  गिरफ्तार
 किया  गया  है  और  उन  की  कितनी  प्रार्थी
 को  जब्त  किया  गया  है  1

 क्रिमिनल  पोलिमर  कोड  की  धारा  87
 श्र  88  के  प्रसार  फरार  व्यक्ति  के  मकान
 शौर  जायदाद  बौर  को  कुक  किया  जा
 सकता  है  1  मैं ब्ह  जाना  कहता  हू  कि
 क्या  सरकार  ने  इस  कानून  के  अन्तर्गत
 किमी  जायदाद  को  कुक  किया  है  1

 मंत्री  सहोदर  यह  भी  बनायें  12  इसजेन्सी
 के  सता  होने  के  बाद  सरकार  स्मगलिंग
 को  रोकने  के  लिए  ना मेल  कानून  झन्तगंत
 कौर  कस्टमर  डि  पं  मेंट,  एक्साइज  डिपार्टमेंट
 कौर  न्य  डिपार्टमेंट्स  के  माध्यम  से  क्‍या

 कार्यवाही  करेगी  ।

 Foreign  Exchange  214:
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 wees  गांधी  के  सन्या  भें  स्वदेशी

 क्रन्द  लत  Sr  था  अर  यह  कह  गया  था
 कि  विदेश  वस्तुओं  ब  बाय वट  विया  जाये  ।
 इस  स्पा  हमारे  यहां  जो  विदेशी  जे  जाती
 हैं,  या  पकड़ो  जाती  हैं,  उन  को  दुकानों  या
 कस्टमर  हाउस  में  बेचा  जाता  है,  लोग  उन
 को  ख़रीदते  हैं  शीर  ह्म  तरह  उन  चीजों
 के  लिए  उन की,  कपक  बढा  है.  ।  या
 तो  सरकार  यह  व्यवस्था  करे  सकती  इन  विदेशी
 चीजों  को  जना  दिया  जायेगा,  नष्ट  कर  दिया
 जायेगा  कौर  उन  को  किसी  दुकान  या  सुपर
 बाजार  में  बेचा  नही  जायेगा,  श्र  जो  34  क्ति
 इन  चीजों  को  रखेगा,  उम्र  को  सजा  दी
 जायेगी  t  इस  प्रकार  लोगों  के  मन  में  विदेशी
 चीज  के  प्रति  हैरी  पैदा  को  जाये  |

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  के  सब  स्टेटमेंट

 बहुत  अच्छे  होते  हैं  श्र  उन  के  कदमों  से
 काफी  लाभ  भी  हुआ  है  ।  बतर  दस  कानून
 को  प्रबंधन  एक  मार  के  लिए  बड़  रहे  हैं  ।
 में  यह  कहना  चाहता  हु  कि  सरकार  जिन
 विभागों  ग्र  कस्टमर  डिग्टमेंड  और  एक्
 साइज  डिपार्टमेंट  आदि  पर  इतना  पैसा  खर्च
 कर  रही  है,  उन  को  कसा  जाये  प्रौढ़  साधारण

 कानून  के  अन्तर्गत  इस  तरह  काम  किया
 जाये,  जिम  से  म्सर्गारिंग  को  खत्म  किया  जा
 सके  ।  सरकार  ने  हजारों  अ्रर्दा्यों  को
 कड़ा  है  ऑर  करोड़ों  रुपयों  की  प्रापर्टी
 फो  जब्त  कर  लिया  है  ।  उस  के  बाद  भी
 पाकिस्तान  के  साथ  रेल-सम्बन्ध  जार  होने

 पर  फिर  स्मगलिंग  होने  लगी  है.  लोग  कहने  हैं
 कि  बहा  से  सोना  जाने  रण  गया  हैं।  इन  पर
 विचार  करने  के  लिए  श्रा  मुखर्जी  शोर  गृह
 मत  ने  एक  मीटिंग  भी  बुलाई  ।

 मैं  फिर  झाभह  बरू  कि  ईमेल  ला  के

 अन्तर्गत  सीवी  से  काम  निया  जाये  I  कैसी
 को  कोर्ट  में  ले  जाने  के  बजाये  समरी  ट्रायल
 से  स्मगलरों  की  सच्चा  दो  जा  सकती  है  t

 सवाल  यह  है  कि  नाल  ला  कब  कास  a  रेखा



 1215  Conservation  ef  Foreign  AUGUST  17,1076  Bachatge  ete.  <Seronc  46

 [tt  मुराद  डाग  ]

 eT  fem  भी सा  से  ही  काबे”  सस्य  जाता

 रहेगा।  बगले  साल  मंत्री महोदय फ़िर  रूदन  के
 सामने  जायेंगे  शौर  कहेंगे  कि  चूंकि  दी  तक
 रास् करी  खत्म  नहीं  हुई  है,  इस  लिए  इस  कानून
 को  दौर  एक  स्वाल  के  लिए  बढ़ाया  छाये  t

 मुझे  साशा  है  कि  मंत्री  महोदय  स्कूली  बार

 हु  कानून  को  झ्र वधि  को  बढाने  के  लिए
 सदन  के  सामने  नहीं  झेंग  ।  हां  झगर  सिर्फ

 इसी  कानून  से  स्मगलिंग  खत्म  होतो
 ह  वो  इस  कानून  कौ  हमेशा  के  लिए  बताये
 रखा  जाये।  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  स्मगलर
 को  बन्द  रख  ने  दे  लिए  एजेंसी  में  यही  कानू  न
 रहे ।  स्माल  &  लिए  आखिर  क्‍या  कानून
 है  उत  के  लिए  ऐ-ना  काला  कानून  बनाइए
 कि  के  लोग  ऊपर  ही  न  उठ5  सके  ।  एजेन्सी
 का  सयाल  नहीं  हैं  t

 १7  hrs,

 [Suri  Vasant  SATHE  in  the  Chair.]

 SHRI  S  M.  BANERJEE  (Kanpur):
 Mr  Chairman,  Sir,  I  rise  to  support
 the  Bill  und  pay  my  warm  comphment
 to  my  hen.  friend,  Shri  P  K  Mukher
 yee  and  nome  of  the  officers  who  have
 really  worked  hard  and  established
 that  there  are  people  in  this  country
 whose  integrity  cannot  be  challenged.
 Recently,  when  I  went  to  Bombay  I
 had  a  talk  with  some  of  my  frends
 and  I  was  surprised  to  see  that  tne
 face  of  Shri  Mukherjee,  which  35
 apparently  a  lovable  face,  has  become
 a  terror  to  the  smugglers  He  ‘as
 really  established  that  smuggling  can
 be  checkrd  by  taking  strong  action.

 My  hon.  friend.  Shn  M  C  Daga,
 quoted  the  speech  of  the  Prime  Minis-
 ter  at  Red  Fort  I  do  not  know  what
 its  connectton  with  this  Bill  is  The
 Prime  Minister  was  speaking  about
 emergency  and  saying  that  :t  may  be

 Amdt.)  Bill

 slakened,  She  said:  प्  सकी  कछ
 नियत  करते  को  पाशित  कर  रहे  थी।

 Uf  this  Bill  was  not  there,  if  this  power
 was  not  there  with  the  Government,  !
 am  sure  the  bigger  smugglers  would
 have  dectated  their  own  terms  and  it
 would  not  have  been  possible  to  put
 them  behind  the  bars.  At  that  time
 it  was  necessary,  and  the  life  of  the
 Bill  which  is  being  extended  should  be
 supported  by  all  of  us,

 A  question  whith  has  been  raised  is
 whether  any  permanent  statute  5
 necessary  It  may  not  be  necessary
 I  believe  that  human  nature  cnanges
 But  the  nature  of  a  person,  who  has
 been  earning  fabulous  amounts  out  of
 smuggling,  might  change  but  it  chan-
 ges  after  he  or  she  was  hammered
 properly

 In  this  case,  it  was  asked,  for  in
 stance,  why  not  burn  the  smuggled
 goods  I  am  one  of  those  who  believes
 in  burning  ctgarettes  Give  me  any
 amount  of  cigarettes,  even  foreign
 cigarettes  I  will  burn  them  before
 the  next  day  But  the  point  is  that
 the  ordinary  shop-keepers  who  deal  0
 smuggled  goods  like  blades  and  scents
 are  not  harming  the  country  at  all
 They  are  not  going  to  harm  our  con-
 ception  of  swadeshi,  the  swadesh:
 andolan  or  the  swadesh:  way  of  life
 What  is  harming  us  is  the  amount  of
 gold  which  is  going  out  of  this  coun
 try  Who  are  doing  tus?  It  is  not
 the  shopkeepers  who  are  selling  the
 goods,  but  the  big  smugglers,  who  have
 a  team  of  experts  at  their  command
 who  do  :t  in  cOnnivance  with  some
 high  officials  Even  though  some  of
 them  have  been  put  behind  the  bars
 their  partners  are  still  outside  The
 hon  Minister  should  try  his  bes’  t'
 See  that  those  partners  are  also  put
 in  jail  I  know  the  smugglers  die  very
 hard  because  they  have  an  interna
 tional  wing.

 The  other  day  tome  people.  wer
 caught  from  Vikram  Hotel.  The  hon
 Minister  said  that  they  were  amugglers
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 All  of  them  were  foreigners  and  they
 have  murdered  some  people.  Shri  Om
 Mehta  in  his  reply  sald  that  they  were
 from  France  and  that  they  belong  to
 some  international  ring  of  smugglers,
 who  are  operating  in  this  country.  It
 ig  difficult  to  catch  them  unless  such
 powers  are  given  to  the  officers,  Of
 course,  they  have  to  use  them  judici-
 ously.

 My  hon,  friend,  Shri  Chandrappan,
 said  that  the  smugglers  have  shifted
 their  operation  from  Dubai  to  Ran-
 goon.  Previously,  Dubai  was  smug-
 glers’  paradise.  Now  they  have  snift-
 ed  to  Rangoon  and__  they  are  sending
 some  goods  through  our  horders.  So,
 our  border  areas  should  be  protected.
 But  the  question  in  which  we  are
 more  interested  ॥  the  things  which
 are  being  taken  out  of  this  country.
 Has  the  value  of  the  goods  smuggled
 out  of  this  country  minimised?  The
 figures  show  that  the  amount  of  goods
 smuggled  out  of  this  country  m
 1973-74  was  much  more  than  what  it
 ig  today.  That  means  it  has  been
 checked,  and  for  that  I  wish  to  congra-
 tufate  the  hon,  Minister  once  again.

 Then  there  is  under-invoicing  and
 over-invoicing.  fully  agree  with
 Shri  Vayalar  Ravi  and  Shri  Chandra-
 ppan  when  they  say  that  this  should
 be  checked.  I  do  not  impute  any
 motives,  but  all  the  big  busincss  houses
 which  are  flourishing  in  the  varicus
 industries  especially  in  the  jute
 industry,  are  actually  invloveq  in
 this  under-invoicing  and  over-invoic-
 ing.  and  they  ate  conserving
 foreign  exchange  in  the  Swiss
 and  other  banks,  and  we  cannot  put
 our  hands  on  their  accounts.  I  have
 information  with  me,  I  do  not  want
 to  divulge  it,  that  they  are  helping
 some  of  the  sons  of  the  big  officers
 who  are  being  educateg  abroad  They
 ure  paying  them  money  regularly,
 ang  that  is  the  attraction  for  which
 they  are  gaining  favours  from  the
 officers.  I  know  that  the  officers  are
 generally  very  good  and  honest,  but
 you  know  we  have  our  soft  corner
 for  pus  sons  and  daughters,  and

 Foreign  Exchangg  2:8°
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 naturally  they  cannot  possibly  deny
 that  obligation.  How  to  arrest  this
 tendency?  It  is  a  very  difficult  job.”
 One  of  the  officers,  Shri  Srivastava,
 Director  of  Revenue  Intelligence,  put
 his  hand  on  the  Bajorias  and  otner
 houses,  but  ultimately  he  got  the
 setback  of  hig  life.  So,  if  you  cannot
 completely  eliminate  this  under-in-
 voicing  and  over-invoicing,  at  least
 try  to  minimise  it  in  the  matter  of
 jute  and  other  goods  So,  these
 people  are  there  who  are  doing  it
 regularly,  and  that  amounts  to  the
 worst  type  of  smuggling.  A  smuggler
 smuggles  a  particle  article,  but  these
 people  are  actually  taking  away  the
 money  of  this  country  ang  conserving
 jt  in  foreign  banks  for  their  own
 interest  and  for  supporting  some  of
 these  people  who  are  a  menace  to
 our  society.

 Then,  the  question  is  whether  we
 have  been  able  to  put  our  hand  on
 the  various  accounts  in  the  Swiss
 banks  or  not.  We  want  to  know
 whether  this  is  possible  or  net,  and
 ig  possible,  what  we  have  done.

 I  had  a  discussion  with  the  hon.
 Minister  and  I  do  not  wish  to  men-
 tion  the  name,  but  I  was  surprised
 to  know  that  a  warrant  has  now  been
 issued  against  a  person  who  got  one
 of  the  worst  type  of  smugglers  arrest-
 eq  risking  his  life  and  got  a  reward
 of  Rs,  95,000  for  that.  This,  will  dis-
 courage  persons.  If  that  man  has  done
 something  wrong,  he  should  be  hang-
 ed,  but  persons  who  get  smug  ters
 arresteg  risking  their  lives,  property
 and  business  should  be  properly  help-
 ed  ang  encouraged.

 Then  I  come  to  smuggling  of  jewel-
 lery  from  this  country.  The  tendency
 now  is  to  smuggle  the  costliest  jewel-
 lery  belonging  to  the  old  Rajas  and
 Maharajas,  Rajmatas  ang  Maharanis
 and  of  course  the  Rajkumac‘is,  be-
 cause  in  India  nobody  can  possibly
 purchase  them.  4  am  told,  I  do  not
 know  whether  it  is  correct,  that  the
 official  valuation  of  a  particular
 necklace  was  Rs.  85  lakhs.  I  am  ye®
 to  see  it  and  if  I  see  it,  my  eyes  may
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 be  dazzled  ang  I  may  die,  but  the
 qucsticn  is  that  such  things  can  be

 ‘Purchased  by  whom?  Only  by  the
 Arab  countries.  So  all  efforts  are
 now  being  directed  to  smuggle
 jewellery  to  the  Arab  countries  be-
 cause  they  are  able  to  purchase  them.

 ‘There  is  no  market  for  them  iu  the
 USA  now,  ang  they  will  also  ultimate-
 ly  sel]  therm  only  to  the  Arab  coun-
 tries,  because  they  are  the  persons
 who  are  enarmoured  of  these  things
 like  big  diamonds  etc.  That  should  also
 be  checked  I  would  also  suggest  to  the
 hon.  Minister  that  whatever  jewellery
 has  been  seized  from  the  big  Mahara-
 jas  etc,  should  go  to  the  National
 Museum  and  if  these  Maharajs  etc.  are
 prepared  to  donate  them  to  the  Natio-
 na!  Museum,  they  should  be  accepted.
 They  should  not  be  arresteg  for  this.
 Suppose  a  particular  Maharani  or
 Rajmata  says,  ‘Do  not  put  me  in  jail;
 take  awa)  all  the  jewellery  anu  keep
 them  in  the  museum  or  treasure’,  we
 should  agree.  I  know,  in  Moscow,
 there  is  a  National  Treasure  where
 all  wuch  things  belonging  to  the  Czar
 period  are  kept  and  they  are  still
 shown  to  people.  Insteag  of  the
 thing  going  through  smuggling  to
 Arab  countries,  Jet  them  remain  in
 the  national  treasure  That  is  my
 suggestion,  and  I  hope  that  the  Minis-
 ter  will  consider  this.

 Then,  I  want  to  say  something
 ebout  selling  of  the  smuggled  goods.
 If  the  smuggled  goods  are  here,  then
 they  should  be  sold  in  a  proper  man-
 ner  I  am  tcld  that  there  is  a  shop
 in  Nehru  Market  or  somewhere  which
 is  far  off  from  this  place,  where
 these  goods  are  sold.  They  should
 be  sold  in  the  Centra]  Government
 Employees’  Cooperative  Store,  or  in
 the  Super  Market.  One  Wilkinson
 blade  wil]  easily  come  for  a  month.
 The  cigarettes  are  also  cheaper  I
 do  not  encourage  these  things,  but  I
 do  not  mind  these  smuggleg  goods
 being  purchased  by  our  people  The
 smuggled  goods  should  not  be  burnt;
 that  will  only  be  a  herioic  action;

 etc,  (Second  Amdt.)  Bit

 let  them  be  purchtsed  by  the  ‘people
 who  want  them.  What  is  the  harm
 in  that?  But  they  should  be  sold  in
 open  market  in  a  proper  manner.  In
 Bombay,  I  have  geen,  all  these  things
 are  available.  But  people  cannot
 possibly  distinguish  whether  a  thing
 is  fake  or  real.  Three-in-one  is  sold
 there,  and  people  purchese  thinking
 that  it  must  be  a  Sony  Set  or  an
 Akai  Set;  they  cannot  show  these  to
 others,  and  when  they  come  back,
 they  find  that  it  is  only  a  case  and
 there  is  nothing  inside.  That  is  why
 I  guggest  that  the  smuggled  or  con-
 fiscated  goods  should  be  sold  in  open
 market.

 My  hon.  friend  has  said  something
 about  customs.  I  fully  agree  that
 people  should  be  allowed  to  bring
 something  for  their  own  family  mem-
 bers  I  was  present  the  other  day,
 and  I  can  sav  with  confidence  and
 with  all  conviction  that  the  custems
 officers  in  Delh,  and  other  places  are
 not  so  bad;  if  you  bring  a  bottle  of
 wine  or  whisky  or  some  cigarettes  or
 nylon  sarees  for  your  wife,  thev  do
 not  bother  about  these  things  I  have
 alka  seen  the  amount  of  things  that
 some  people  bring—the  entire  excess-
 weight  consists  of  foreign  goods.  The
 customs  officers  do  not  ming  if  -ome-
 body  brings  a  bottle  of  ‘Intimate’  for
 his  wife  or  beloved  §  If  instructions
 are  issued  to  the  customs  not  to  be
 harsh  to  the  people,  then  every  per-
 son  who  goes  out  will  bring  only
 foreign  goods  Whv  do  we  lose
 hockey  and  other  matches?  When  aur
 players  go,  thev  onlv  go  round  to  see
 what  possibly  thev  can  take  from
 there  thev  are  not  interested  in  the
 game,  be  it  football  or  hockey  I  am
 Not  imputing  motives  to  anv  one.  But
 it  is  a  fact  that  ¢hey  bring  १0  many
 things  Last  time  when  they  won.
 they  were  let  off  by  the  rustoms
 Bry  when  they  lose  naturally  thev
 are  caught.  I  must  admire  the  work
 being  done  by  the  customs  officers
 It  is  a  very  difficult  job.  But  one
 thing,  I  would  like  to  noint  out
 When  the  suit-casee  belonging  to  2
 lady  are  searched,  it  should  rot  be
 done  openly.  It  looks  bad.  People
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 from  the  gallery  are  also  watching
 the  whole  thing.  Somebody  takes  out
 a  brassier  ang  askg  whether  it  is
 English  or  Indian.  Somebody  js  show-
 ‘ing  a  blouse  and  you  ask  ‘Is  it  Indian
 or  foreign?’  This  way  ladies  are  put
 ‘to  shame.  After  all  they  have  come
 to  India.  They  are  not  foreign  ladies.
 ‘They  are  all  Indians.  Treat  them  well.
 If  you  want  to  search  somewhere,  let
 there  be  a  proper  place  where  the
 Jadies’  garments  could  be  searched.
 Some  people  have  to  face  this  humili-
 tation,  That  78  why  I  am  telling.  I  do
 not  want  Jadies  to  come  with  smuggl-
 @q  goods  more  than  the  men.  They
 have  got  equal  rights.  These  are  small
 matters  The  Minister  can  simply
 issue  directives  That  is  a  different
 matter  १६  there  are  two  cabins  for
 searching  men  and  women  as  we
 have  got  with  respect  to  security
 checkin,  I  think  that  will  be  better.
 Otherw  se.  they  are  put  in  a  very
 embarrassing  position  which  the
 Government  coulc  avoid.

 With  these  words  I  support  the
 Bill  I  must  egain  assure  the  hon
 Minister  a  young  Minister  who  ha;3
 established  his  integrity  bevond
 doubt  and  has  got  g  bunch  of  de-
 voted  officers  I  wish  him  ail
 success.  Mr.  Pianab  Kumar  Mukher-
 jee  has  shown  his  strength  and  I  wish
 he  becomes  stronger  in  his  life—after
 all  ]  am  at  the  fag  end  of  my  ife—-
 but  he  is  going  to  live  longer  in  this
 countrv—so  that  these  good  things
 are  shared  by  mv  son  or  my  grand-
 children,

 st)  att  लिए  (खुरजी)  :  सभापति
 सहोदर,  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  शौर  तस्करी
 निवारण'  दिय  मंजोत  विवेक  i976
 पर  सदन  में  चर्चा  जल  रही  है  ।  में  इम
 बिल  का  स्वागत  करता  हु  ।  मैं  समझता
 हूं  कि  मंडी  जो  नया  इस  विभाग  के  सच-
 कमियों  और  कर्मचरियों  ने  फिसले  बप  2
 जो  काम  किया  हैं,  सरकार य  है  झन
 कर्तव्य  पालत  करते  हुए  कस्टम  बची  कार्यों
 को  ह ५  तस्करों  से  मुठभेड़  y  ag  जिसमें
 शह  बायल  सो  हुए,  कुछ  को  बोट  श्र  लगी।

 ete,  (Second  Arndf,)  Bill

 मत  प्राधिकारियों  को  विभाग  हारा  पुरस्कृत
 भी  किया  गया  हैं  ।  लेकिन  छापे  जीतते

 हैं  कि  जो  विदेशी  मुद्र।  को  गड़बड़  घोटाला
 करने द  ले  लोग  हैं,  जो  स्मगलर  ज़ोर  तस्कर  हैं
 वे  सोना  चन्दी  ही  चोरी  छिपे  नहीं  लाते  हैं
 बल्कि  नारकोटिक्स,  करें,  दवाइ  इरादी
 भी  लाते  है.  कौर  उसकी  तस्करी  करते  हूँ।
 विदेशी  मुदा  ह... द  अनधिकृत  रूप  से  जो  व्यापार

 करनें  वाले  थे  उन्होंने  हिन्दुस्तान  को  पे  व्यवस्था
 को  चौपट  कर  दिया  था  मालू:  पहला
 था  कि  हिन्दुस्तान  3:  सामने  जो  एफ  बहुत
 भारी  संकट  झा  कर  खड़ा  दो  गये  है,  ग्राफिक
 सकट  का  कर  ख  डा  हैं'  गया  है,  उम  यह  देश
 उब  से  वाला  नहीं  हैं,  प्रत  देश  चने  वाला

 नहीं  है  ।  कोई  रास  तब  तार  नहीं  आता
 था।  जो  तस्  लोग  थे,  जो  विदेश'  मुद्दा
 की  व्यापार  करने  व।ले  लोग  थे  उन्होंने  हाव
 झहरग्र।उड  गर्व्ेफिट  भी  बना  रख  थी  जिस
 में  जैशे  प्राइस  मिनिस्टर,  गंडा  शाई  जो
 ग्राही  रखे  हुए  थे  १रह  तरह  के'  लोग  गुप्त
 नामों  में  रखे  हुए  थे  ।  भ्धिकार्यों  के
 ऊपर  भी  इन्होंने  अ'ता  प्रभाव  जया  रखा
 था।  ऐबी  मिसालें  मौजूद  हैं  जिन  में  इन
 लोगों  ने  तरह  तरह  से  शासन  को  झरने  काबू
 में  कर  रखा  थ',  अधिकारीगण  इनके  चुंगल

 से  बाहर  नही  थे,  उनको  इन  लोगों  ने  तरह  हुअ
 से  प्रलोभन  दे  कर  झरते  काबू  ्  कर  रखा
 था।  जो  सराहा.  कार्य  इस  विभाग  से
 किया  है  उसके  हिए  यह  विभाग  न  कंबल
 बधाई  का  पात्र  है  बल्कि  मैं  समझता  हूं  कि
 आर  वह  इस  तरह  में  कार्य  करता  रहा  तो
 जो  देश  में  झा थिक  संकट  ह: द  भ  थोड़ा  बहुत
 दिखाई  पण्ड  है  बु  भो  समाप्त  हो  जाएंगे  1
 विदेशी  मद्  का  झन धि क्त  रूए  से  ब्या यार
 करने  बालों  ने,  तस्करों  शौर  काला  धंधा
 करने  बालों  ने  देश  में  अधिक  संकट  पैदा
 कर  दिया  था  कौर  दिखाई  पण्डे  लगा  था  कि
 व  देश  मायिक  संकट  से  उबरने  बारश  नहीं
 है  t  यह  कानून  जब  लागू  किया  गण  था
 शोर  जिस  कोलाज  फिर  मे  संबोधित  करले
 ती  क्‍झ्राबक््यकता  पड़ी  है  बड़ा  करियर  समिति
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 हुस्त  है,  इस  कानून  के  चन्द्र  कटे  बड़े  तस्करों

 को  धर  एकड़  को  राई  है  हेर  उसकी  कोरबा-
 इयों  पर  शोक  लाने  ध  सरकार को  मदद  पिली

 है,  उसके  हाथ  कज मूत  किए  हैं। भप  तो  जीतते

 ही  हैं  कि  विचार  ने  अपने  प्रपलों से  करोड़ों
 च्प्ये  का  तस्करी  का  माल  शोर  क्दिशी

 मुद्दा  लादी  इनके  यहा  से  "कडी है है  ।  राज
 के  तो  झस्माजिक  तत्व  हैं,  ये  डर  गए  हैं भय-
 भोत  हो  गए  हैं  शोर  काला  धधा  करने  वालों
 की  कार्रवाइयों  पर  तकुए  हरा  है  1  लेकित  मैं
 बहना  बहता  हू  कि  ये  जो  काला  धधा  करने
 बाले  लोग  हैं  ये  बड़े  चतुर  होते  हैं  -  ये  समय
 को  परखने  हैं,  समय  के  गुसार  उसने  हैं  t

 इन्होंने  इस  तरह  से  कार्य  करना  आरम्भ
 कर  दिया  है  जिसमे  ये  सोधो  तरह  से  काबू
 के न झा पए  |  इस  शोर"  ग्र  कप  को  ध्यान
 देगा  होगा  ।  इस  विभाग  ने  बुरा  तथा  एक

 दूसरी  नाव  रा  कर  समुद्र  क्  जो  स्मगलिंग

 होगा  था  उार  रोक  लगाई  है,  उन  लोगों
 को  धर  पकड़  का  है  इससे  उन  लोगों  का

 मनोबल  टूटा  हैं  t

 इस  बिल  में  लिखा  हुमा  हैं  कि  इस

 बिल  को  आवश्यकता  इसलिए  महसूस  को

 थई  हूं  कि  अगर  यह  संशोधन  ने  किया  गया

 तो  जा  हमारे  प्रयत्न  है  वे  ढोल  पड  जायेंगे!

 यह  बात  बिल्कुल  सही  है।  जो  तस्कर  हैँ
 इनके  बड़े  लम्ब  लम्बे  हाथ  हैं,  इनकी  दूसरे
 देशों  मे  शाखा ये  होती  हैं।  भौर  यही  नहों
 इने  पीछे  विदेशी  ताकते  हैं  जो  भारत  को
 कमजोर  बनाना  चाहती  हैं  क्‍योंकि  उनका
 ध्येय  होता  है  कि  भ्रमर  रमगलसें ,  फारेन

 एक्सचेंज रेक्टीय्म  कौर  काला  घटा  करने
 वाले  आन्तरिक  झा थिक  सकट  को  पैदा  कर  देंगे
 तो  उनका  मकसद  पगा  होगा  |  मकसद  यह
 कि  कमजोर  हो  जाने  पर  देश  उसे  ताकतों
 के  पास  जायगा  और  वह  हम  पर  आधिपत्य
 जमायेंगे  a  तो  यह  जो  रिएक्शन री  ताकते  हैँ
 यह  लोग  भी  इन  तस्करों  का  साथ  देती  थी  t
 उनका  पेशा  राजनीतिक  था,  और  झा धिक
 इस  माने  मे  कि  जब  देश  की  प्रर्थ-व्यवेस्था

 बड  जायगी  तो  देश  मोहताज़  हो  गायका,
 देश  की  ताकत  द...  हो  काम यि।

 इन  के  जो  गिरोह  काम  करते  थे  उसके
 पास  पावरफुल  वायरलैस  बटर  होते  ये,

 म्यूज  मीडिया  होता  था  बीर  सहमति  बने

 हुए  थे  ।  यहां  से  टेलीफोन  डूबा  तो  कोचीन
 टेलीफोन  पहुच  गया  जौर  कोचीन  से  कलकत्ता

 पहुंच  गया  ।  इस  प्रकार  स्मगल  धौर  फ़ौरेंत

 एक्सचेंज  रेकेटीयर्स  का  जाल  बिछा  हुजरा  था

 पूरे  देश  मे  ।  हमारी  सरकार  ने  गम्भीर  प्रयत्न
 किये  हैं  जिससे  देश  को  ताकत  मिली  है  t

 इस  बिल  में  झवण्य  सकझोप्तन  होना  चाहिये  |
 माननीय  डागा  जो  में  कहा  था  कि  हमको
 इस  बात  को  परमानेंट  बना  देना  चाहिये
 ताकि  इमरजेंसी  मे  यह  सब  कानूगो  की  जरूरत
 न  पड़े  ।  बात  अच्छी  है  .  लेकिन  जब  मर्ज
 बढ़  जाता  है,  या  प्राप्त  बहुत  खराब  हो  जाती

 है  तो  उसके  लिए  स्पेशल  इलाज  की  जरूरत

 होती  है,  शर  यह  कानून  उसी  मर्ज  का  इलाज

 है  जब  तक  स्मगलर  पूरी  तरह  से  खत्म

 नही कर  दिये  जात ेहैं  तब  तक  इस  तरह  के

 कानून  की  जरूरत  रहेगी

 यह  बिल  सामयिक  है,  विभाग  का  प्रयत्न

 बडा  सफल  है  ।  लेकिन  इस  विभाग  को

 झालम-सतोष  की  बात  नहीं  सोचनी  चाहिये,
 बल्कि  मुस्तैदी  स ेकाम  करते  रहना  चाहिये  ॥

 एक  बात  कौर  कहनी  है  कि  बहुत  से

 लोगो  को  जब  पता  लगता  है  कि  सरकार

 बडी  तेजी  से  काम  कर  रही  है  स्मगल सं  वे

 खिलाफ,  होई सें  के  खिलाफ,  तो  ऐसे  लोगों

 की  गतिविधियों  को  खबरें  जनता  गुमनाम
 पचो  द्वारा  भ्रश्तिकारियों  तक  पशु  चलती  है  ry

 मेरी  माग हे  कि  इस  तरह  के  गाना  पत्ता

 वर  आपको  तवज्जह  देनी  चाहिए  ।  यह  सही

 कि  किसी  का  नाम  नहीं  लिखा  है  इसलिए
 उस  पर  ध्यान  न  दें  1  मगर  झोकों  काई

 खबर  मिलती  है  तो  भाषणों  देखता  भातीय

 कि  इस  खत  के  पीछे  भी  कोई  सचाई  हा

 सकती  है  t

 ore  स्मगल र्स  जेल  मे  पढ़ें  हैं,  कुछ  की

 सम्पत्ति  नीलाम  हुई  है  भर  कुछ  की  विदेशों  से



 पकड़  कर  लाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 हिप  सारे  प्रयत्न  साबित  करते  हैं  कि  हमारी
 |

 सरकार  का  ट्रैंड  इस  मीनेस  से  निपटने  का  है  ।

 |  सारे  देश  के  भ्रन्दर  जो  आशिक  संकट  है  उसको

 खत्म  करके  ऐसी  श्री  व्यवस्था  देश  में  कायम

 करनी  है  जिससे  देश  तरक्की  करे  और  अपनी

 हिइंकोनामी  जौनरेट  हो  ।  हमारे  देश  का

 क्प्रीधिक  ढांचा  फले  फूले  ।

 एक  बात  मुझे  और  कहती  है  कि  जो

 हमलोग  बाहर  जाते  हैं  विदेशों  में,  वहां  डेढ़,

 हद पाल या  6  महीने  काम
 कर

 लेते  हैं  तो

 उनको  बहुत  सारा  सामान  लाने  की.  इजाजत

 मिल  जाती  है  ।  मतलब  यह  कि  उन्हें  इस
 बात  की  छठ  रहती  है  कि  5  .6  महीने  तक

 हिलकोर  चीज़  खरीद  कर  इस्तेमाल  करें  और

 फिर  उनको  देश  में  ले  जायें  यह  जो

 नियम  (है  इसमें  संशोधन  करता  चाहिये  ।

 हना  देश  के बाहर  6  महीने  तक  या  उससे

 ज्यादा  समय  तक  रहते  हैं  उनको  बहुत  ज्यादा

 सामान  अपने  देश  में  लाने  की  मजाज़  त  नहीं
 होती  चाहिये  क्योंकि  शब  सभी  चीजें  अपने

 | न  में  बनती  हैं  ।  कौन  सी  वस्तु  ऐसी'  है  जो

 हमारे  देश  में  नहीं  बताती  ?  हमारे  देश  के

 कपड़े  श्र  घड़ियां  बहुत  अच्छे  हैं.  1  इतनी

 टी
 और  सस्ती  घड़ियां  किसी  मुल्क  की

 नहीं  हों  सकती  हैं  जितनी  कि  हमारे  देश  की

 हैं  I  आप-  देखे  एचएमटी  की:  घड़ियां

 बहुत  अ्रच्छी  हैं

 iat

 |  श्री  एस०  एम०  बीजों:  जा  आदमी
 ५  gs  6  साल  तक  बाहर  रहता  है,  उसको  वहां

 पर  गये  कपड़े  बनवाने  ही  पड़ेंगे  -  क्या  उसको

 |  उन  कपड़ों  को  लाने  की  इजाजत  भी  नहीं
 ५  होनी  चाहिये  ?

 श्री हरी  सिंह  वे  लायें,  लेकिन  वे

 जिनको  उनके  पोते  और  पड़पोते  तक  पहन  सके  ।

 हम  देखते  हैं  कई  लोग  पूरी  दुकान  उठाकर

 ५  ले  आते  हैं  वे  ऊपर  का.  रंग  खरोंचकर
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 “aT  कवर  को  फीका  करके  चीजों  को  पुराना
 बना  देते  हैं  और  इंस  तरह  पुरानी  चीज़  की

 आड़  में  नई  चीजें  लाते  हैं  i  यह  भी  बड़ी
 भारी  स्मगलिंग  है  और  सरकार  को  इस  तरफ

 ध्यान  देना  चाहिये  |  इस  अधिनियम  की

 अवधि  बढ़ाने  के  लिये  यह  जो  विधेयक  सदन

 में  विचार  के  लिये  पेश  किया  गया  है,  यह
 बड़ा  ही  सामयिक  है  और  इस  पर  तत्परता

 से  काम  करने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।

 देश  में  जम्हूरियत  को  बचाने  के  लिये

 जो  बहुत  से  प्रयत्न  हुए  हैं,  उनमें  इस  विभाग

 द्वारा  किये  गये  उपाय  भी  बड़े  सराहनीय  हैं  ।

 इन  अल्फाज़  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का

 समर्थन  करता  हूं  t

 SHRI  K.  MAYATHEVAR  |  (Dindi-
 gul):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  stand  to
 support  this  Bill..  All  of  us  are  aware
 of  the  anti-social  elements  who
 were  indulging  in  smuggling  activi-

 ties,  They  are  ‘anti-nationals.  .  It
 goes  without  saving  that  it  is««  they
 who  were  responsible  for  this:  un-
 precedented:  inflation  in  India  and
 Government  were  able:to  control  this
 by  their  action.  The  people  expect  a
 much  more  effective  action’  by  Gov-
 ernment  against  the  smugglers.

 So  far  as  Government  is  concerned,
 we  have  given  them  all  the  powers
 that  were  necessary  to  put  an  end  to
 the  smuggling  activities  that:  ‘were
 ‘going  on  in  this  country.  But,  I  am
 sorry  to  say  that  only  fifty.  persons
 have.  been  arrested—big  sharks  enly
 have  been  apprehended.  For  instance
 in  Tamilnadu  Coolie.  Mastan  was  a
 smuggler  who  was  arrested  in

 -  Bombay.  But  one  Mr.  Yasin  has  still
 not  been  arrested  because  in  ‘Tamil-
 nadu  he  was  the  righthand  man  of

 othe  then  Chief  Minister  5077  Madras
 and  the  supporter  of  then  Law  Minis-
 ter,  Shri  Madhavan.  At  the  time
 they  were  ruling  it  is  they  who  had

 “been  protecting  this  person,”  Shri
 Yasin  who  was  a  famous  international
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 Mestan  and  Bakhia.  it  is  shemeful
 that  our  Government  has  net  been
 able  to  arrest  this  person  and  put  him
 behind  the  bars,  Why?

 We  are  having  the  Extradition
 Law.  That  is  applicable  to  all  coun-
 tries  uniformly,  be  it  USSR,  USA,
 Britain  or  France.  Why  were  we  not
 able  to  extradite  Shri  Yasin  under
 the  Extradition  Law?

 Shri  Yarin  could  have  been  extra-
 d@ited  under  the  Extradition  Law
 applicable  to  all  the  countries.  He
 was  in  Singapore  sometime  back,  he
 was  in  Bangkok  later  on  ang  in  the
 east-asiatic  countries  I  am  sorry  to
 say  that  he  carne  into  India  as  well
 as  left  India  without  the  knowledge
 of  the  Government.  Sir,  we  will
 have  to  arrest  many  such  people  80
 as  to  annihilate  the  entire  smuggling
 activity.  Unfortunately,  the  Govern-
 ment  of  India  ॥  stil]  treating  this
 smouggling  offence  as  an  economic
 offence.  I  have  pleaded  three  to  four
 tames  on  the  Floor  of  the  House  for
 treating  thi;  offence  as  a  ‘pucca’  cri-
 minal  offence.

 Sir,  these  smugglers  are  respoasi-
 ble  for  inflation  and  rise  in  prives.
 They  are  not  only  stabbing  the  econo-
 my  of  the  country  but  also  they  are
 stabbing  at  the  back  of  the  poor
 masses  of  India,  We  must  introduce
 &  special  law  to  give  punishment  to
 such  peopit  There  should  be  a
 Provision  for  a  minimum  of  ten
 years’  sentence  for  this  offence.  As
 Present  under  Customs  Act  and
 Foreign  Exchange  Act  we  are  only
 giving  them  two  years  imprison-
 ment  plus  a  fine  of  Re.  2,000/-.  This
 is  not  sufficient.  I  plead  for  a  change
 in  the  law.

 Further,  Sir,  I  would  like  to  know
 What  are  you  going  to  do  with  these
 smugglers  after  the  Emergency  is

 big  peopie  in  the  society  ह...  new.
 We  mug;  amend  the  entire  law
 permanently.  It  is  no  use  extending
 it  merely  by  28  months,  We  must
 have  a  special  iuw,  special  courts  aad
 provide  special  punishment  to  thes:
 offenders,  I  would  like  to  suggest,  if
 necessary  introduce  a  new  sub-
 section  to  Section  302  IPC  to  provide
 Geath  sentence  for  the  offence  of
 smuggling.

 Mr.  Chairman,  Sir,  thete  smugglers
 who  are  at  present  behind  the  bars
 are  being  given  the  son-in-law's
 treatment  in  the  jai].  J  am  told  thay
 are  provideg  with  all  the  facilities
 except  giving  them  ladies

 AN  HON,  MEMBER:  They  are
 allowed  to  go  to  their  wives.

 SHRI  K.  MAYATHEVAR:  Sir,  the
 people  exvect  more  stern  action
 against  these  yeople.  Why  are  you
 allowing  them  access  to  all  these
 privileges.  I  plead  that  these  people
 should  te  treated  as  part  of  the
 ordinary  criminals  inside  the  jail.
 Then  only  tney  will  feel  sorry  for
 their  offences  and  when  they  coms
 out,  will  rectify  themselves  and
 completely  change  their  mode  of
 fe.  fhe7  are  not  political  offen-
 ders,  they  ate  not  political  leaders, to  be  given  epecial  privileges  inside
 jail,  They  are  pucca  offenders  undet
 certain  provaions  of  lew,  not  cnly of  customs  but  of  foreign  exchange
 Hereafter  a;  tevet  they  should  be
 treated  as  ordinary  criminalg  under
 TPC  and  some  ctter  offences  under
 the  law  of  the  land.

 i  am  trom  Tamil  Nadu.  The  hon.
 Minister  knows  it,

 AN  HON.  MEMBER:  Ang  ADMK.
 SHRI  K.  MAYATHEVAR:  Thank

 you  for  the  complinuat,  Lest  yee
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 ‘Karunanidhi,
 ister,  Shri  Madhavan,  were  reliably
 said  to  have  deposited  large  amounts
 of  money  in  foreign  banks  Now  after
 the  appointment  of  the  Inquiry  Com-
 mission,  the  Government  of  India  have
 dug  out  so  many  crores  on  account  of
 black  money,  unaccounted  money,  re-
 ceived  by  them  by  way  of  corruption
 or  misuse  of  power  on  the  pretext  of
 executing  80  many  plans  for  the  public,
 Still  larger  amounts  remain  in  their
 nemes  or  in  their  benami  names—es-
 pecially  these  two  Ministers.  This  may

 a
 checkeg  by  the  Government  of

 What  are  the  provisions  we  are
 having?  What  are  the  laws  we  are
 having  now  to  bring  back  all  the  olack
 money  or  earned  money  or  unearned
 money  deposited  by  our  smugglers  in
 foreign  banks?  Our  laws  are  even
 now  sifent  on  this.  Some  friends  were
 nappy  to  note  that  the  inflow  of  money
 8  larger  now  a8  a  result  of  the  emer-
 fenty  and  steps  taken  thereafter.
 But  that  inflow  is  not  sufficient.  Still
 to  many  crores  are  allowed  to  be  de-
 posited  in  foreign  banks.  Under  these
 ‘ircumstances,  the  Government  of
 ‘ndia  must  at  least  take  effective  steps
 ©  bring  back  all  the  money  deposited
 १9  our  smugglers  in  foreign  banks  in
 heir  names  or  in  fraudulent  benami
 rames.

 Then  what  are  the  measures  taken
 to  confiscate  their  property?  Notices
 have  been  issued  against  some.  Issu-
 ing  notices  is  not  enough.  You  must
 immediately  take  action  to  forfeit  all
 the  properties  of  these  people.  It  is
 high  time  you  implemented  thet  kind
 of  law.  The  actions  taken  at  present
 are  not  sufficient  and  adequate.  We
 are  not  happy.  We  are  ready  to  sup-
 port  you  to  the  fullest  extent.  You  go
 forward  with  still  more  speed.  That
 is  what  wo  expect,  the  people  of
 Tamil  Nadu  expect,  the  whole  Indian
 people,  80  crores  of  them,  except  of
 Governoent—go  forwarg  mare  eperdi-
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 We  are  happy  with  watever  8९005
 has  been  taken  by  Government  against
 smuggling  activities.  We  are  happy
 to  support  it  and  welcome  it  and  we
 will  support  you  in  future  also  if  you
 take  much  more  serious,  much  more
 effective,  action  against  these  people
 afd  try  to  confiscate  the  properties  of
 these  smugglers  without  consideration
 of  any  sympathy  for  them  because
 they  are  not  ordinary  offenders,  they
 are  offenders  at  the  national  level,  they
 are  not  only  economic  offenders,  they
 are  offenders  whose  offences  are  kil-
 ling  the  entire  Indian  economy.  With
 this  plea,  I  conclude  my  speech  and
 thank  the  hon,  Chairman  for  giving
 me  this  opportunity.

 SHRI  8,  द  NAIK  (Kanara):  So
 much  has  been  said  on  this  Conserva-
 tion  of  Foreign  Exchange  and  Preven-
 tion  of  Smuggling  Activities  (Second
 Amendment)  Bil!  under  consideration
 that  it  is  very  difficult  to  add  more.  I
 think  the  root  cause  of  smuggling  not
 only  in  our  country,  but  in  the  world
 at  large  is—in  spite  of  my  own  secular
 outlook,  I  have  to  say  this  that  Islam
 does  not  forbid  smuggling.  Islam  is  &
 religion  which  does  not  forbid  smugg-
 ling  just  as  they  forbig  eating  pork.

 MR.  CHAIRMAN:  Which  religion
 forbids  smuggling?

 SHRI  B.  V.  NAIK:  I  hope  the  Chair
 will  tolerate  a  compliment  being  paid.
 Before  economic  nation-states  came,
 there  was  religion  and  there  were  few
 inhibitions.  In  the  history  of  England
 there  was  a  time  when,  particularly
 in  the  25th  and  26th  centuries,  smug-
 gling  was  there  very  much.  Later  on
 when  nation-states  came  in,  they  put
 tariff  barriers  and  thereafter  it  become
 antinational.  But  in  regard  to  Islam
 as  a  whole  they  believe  in  economic
 internationaliam,  believing  in  interest
 which  is  preceding  even  Marxist  inter-
 pretation  of  religion  or  economics,
 they  are  cutting  down  all  the  interest;
 there  is  permission;  it  is  not  a  forbid-

 den  act  because  Islam  is  both  a  State
 religion  xs  well  a8  religion.  I  am  not
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 going  into  the  dangerous  field,  all  fhe
 Muslim  countries  in  the  Arab  world,
 in  Dubhsi,  ete.  I  hope  I  have  been
 able  to  carry  conviction.  In  Kuwait
 and  middie-eastern  countries  exporting
 of  smuggled  goods  is  carried  on  as  an
 open  trade.  Collection  of  funds  is
 really  big  business  in  those  countries,
 collection  of  funds,  not  against  re-
 ceipts,  but  parking  of  their  vehicles,
 their  ships,  their  trawlers,  their
 mechanised  boats  and  all  those  things
 are  done  under  the  jurisdiction  of  the
 sheikh  and  is  legal,  there  is  nothing
 illegal.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA
 What  are  you  saying?  What  is  your
 proposition?

 SHRI  B.  V  NAIK:  The  collection  32
 an  open  coliecton  Small  people
 invest  in  it.  In  other  words,  the  root
 of  our  smuggling  3s  not  in  this  coun-
 try  but  it  is  im  some  of  those  countries
 where  it  is  permitted

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Naik  35
 always  original.

 SHR]  8.  V.  NAIK  पा  the  circum.
 stances,  if  you  can  bear  with  that,  the
 solution  for  a  permanent  cure  to  this
 malady  should  lie,  as  suggested  by
 Mr.  Chandrappan,  in  changing  the  con-
 sumer  habits  in  the  Calcutta  streets,
 Bombay  streets,  port  areas  and  towns.
 If  you  want  to  put  a  80  to  opium
 trade,  stop  opium  consumption;  if  you
 want  to  put  a  stop  to  some  other  con-
 Bumption  of  luxury  goods,  stop  that
 consumption,  But  more  important,  if
 you  want  to  tackle  it  realistically  and
 at  a  political  level,  you  should  do  this.
 But  things  suggested  by  Chandrappan
 were  suggested  centuries  ago  by  re-
 formers.  But  it  has  not  been  possible.
 We  tried  prohibition,  it  had  not  suc-
 ceeded.  Therefore,  the  solution  would
 be  to  tackle  it  at  the  root,  that  is,  m
 the  Arab  world,  particulary  those
 countries  known  for  smuggling  will
 have  to  be  taekleg  at  a  diplomatic

 Plane.  It  is  a  matter  dsseniiglly  fal-
 ling  within  the  precincts  of  the  Minis.
 try  of  External  Affairs  and  if  I,  .conlé
 say  80,  on  a  bilaterg]  basis  fregh  initle-
 tives  particularly  with  our  alster
 countries  in  the  middleast  by  our  40a.
 will,  which  we  enjoy  might  pay  divi-
 dends,  I  am  not  sayiag  that  smug-:
 glers  who  continue  to  be  allegedly,
 fairly  influential  in  many  parts  of  the
 world  and  elsewhere  are  not  influen-
 tial  in  those  countries  If  the
 suggestion  is  credible  to  the  hon..
 Miniater—his  expression  does  not
 reveal  it.-we  can  ask  the  other  non-
 aligmed  countries  through  diplqmatic
 channel  so  that  those  countries  impose  ,
 immediately  law  in  their  respective
 jurisdiction  against  the  operation  of
 those  smugglers  in  respect  of  those
 friendly  countries,  wherever  there  is
 objection.  So,  from  Dubai,  if  Pakistan
 does  not  object  to  the  smuggling,  they
 ean  carry  on  the  smuggling  opera-
 tions  But  if  there  is  qa  smuggler  in
 Dubai  and  India  objects  to  the
 smuggling,  the  State  law  must  come
 m_  This  is  my  suggestion  and  it  may
 be  examined

 My  colleague  Shri  Maya  Thevar
 said,  something  must  be  done  about
 foreign  banks  considering  the
 sovereignty  of  these  countries,  parti-
 cularly  Switzerland  and  others,  it
 woulg  be  a  difficult  proposition.  But
 like  the  yoluntary  disclosure  scheme
 for  tax  dodgers,  does  the  munistrv
 have  any  plan—Stage  II—for  these
 smugglers  also?  Once  the  person
 who  has  been  locked  up  behing  the
 bars  comes  to  know  that  there  is  no
 escape  from  it,  if  you  keep  the  door
 open  to  the  smuggler  who  has  been
 detained  under  COFEPOSA  that  in
 case  he  declares  in  writing,  *Y  am
 holding  accounts  in  sych  and  such
 foreign  banks;  these  are  the  deposit
 numbers  and  these  are  the  specific
 branches,  etc”,  if  he  dicloses  all  such
 information  which  he  alone  can  dis-
 close,  will  it  be  worth-while  to  have
 a  scheme  whereunder  a  person  who
 admits  the  guilt,  ag  in  the  case  of

 non-P
 pyment  of  taxes,  might  be  in  a

 position:  to  be  In  the  good  books  of
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 national  sovereignty.  You  can  impose
 heavy  penalty,  confiscation  of  goods,
 etc.,  but  does  the  ministry  have  such
 a  plan  for  these  people  also?

 MR.  CHAIRMAN:  The  same  pro-
 cedure  which  you  suggested  for  Dubai
 can  be  adopteg  here  also.  Why  have
 different  standards?

 SHRI  8,  ्  NAIK:  If  I  am  carry-
 ing  on  smuggling  from  Dubai,  a  port,
 my  actions  are  plainly  known.  But
 if  I**  go  and  deposit  300  dollars  in
 a  Swiss  Bank,  there  is  no  way  of
 knowing  whether  we  are  MPas,°*  or
 smugglers.  Since  there  is  difficulty
 of  identification,  I  would  suggest  that
 the  voluntary  disclosure  scheme
 which  has  been  adopted  in  regard
 to  tax  dodgers  may  be  tried  here
 also.

 MR.  C  N:  Your  remerk
 is  not  called  for  and  it  wil  be
 deleteq  fram  the  records,  in  respect
 of  the  Chair.  You  can  include  your-
 self.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur)
 To  preserve  the  dignity  of  the  House,
 his  name  also  should  not  be  included.

 SHRI  B.  द  NAIK:  Having
 understood  the  gravity  of  the  situa-
 tion,  I  would  not  labour  that  point.
 If  you  go  through  the  entire  con-
 struction,  you  will  see  that  there
 wap  absolutely  no  intention  to  offend
 the  dignity  of  the  Chair.

 MR.  CHAIRMAN:  I  know  you
 did  not  do  it  deliberately,  but  that
 should  not  find  a  place  éven  in  १
 lighter  vien.

 SHRI  B.  फ  NAIK:  What  I  have
 stated  now  is  for  the  purpose  of
 record.  The  confiscation  of  property
 that  hes  been  done  so  far  ig
 inadequate.  Since  I  come  from  a
 constituency,  which  is  in  the  West
 Coast,  there  are  some  inhabitants
 there  who  are  smugglers.  According
 to  my  information,  which  is  based
 on  the  reply  given  by  the  hon.
 Minister  in  reply  to  a  question,  in
 Karnataka  some  properties  belong-
 ing  to  the  smugglers  have  been
 attacheg  by  the  District  Magistrates
 I  do  not  know  under  which  Act.
 There  are  some  such  instances.  I
 want  the  hon.  Minister  to  enlighten
 us  on  this  point.

 Yesterday  when  I  wets  talking
 about  the  MISA  I  expressed  the  hope
 that  we  would  like  to  see  the  day
 when  it  is  outside  the  statute  book
 of  this  country.  I  am  sure  many
 hon.  Members  will  join  me  in  that
 sentiment.  But  when  it  comes  to
 COFEPOSA,  since  it  deals  with  anti-
 social  elements,  the  Minister  has
 received  full-throated  and  aimost
 unanimous  support  from  all  sections
 of  the  House  and  I  would  say  that
 it  should  find  a  permanent  place  in
 the  Statute  Book  of  this  country.  fr
 am  making  this  suggestion  after
 due  deliberation  and  continuous
 observation.  I  join  the  sentiments
 of  the  rest  of  the  Members  and  I
 repeat  that  it  should  fing  a  perme-
 nent  place  in  the  statute  book.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 Mr.  Chairman,  while  supporting  the
 Bill,  ¥  would  like  to  say  that  the
 Statement  of  Objects  and  Reasons
 for  this  Bill  says:

 “The  special  provisions  for
 dealing  with  emergency  contained
 in  section  I2A  of  the  Conservation
 of  Foreign  Exchange  end  Preven-
 tion  of  Smuggling  Activities  Act,
 974  have  proved  helpful  in  dealing
 effectively  with  persons  engaged

 **Expunged  ag  ordered  by  the  Chair,
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 in  smuggling  and  foreign  exchange
 racketeering  who,  owing  to  their
 large  resources  and  influence,  have
 been  posing  a  serious  threat  to  the
 economy,  anq  thereby  to  the
 security  of  the  nation.”

 Therefore,  we  have  to  extend  our
 support  to  thig  measure.

 Enough  has  been  said  regarding  the
 smuggling  activities  ang  the  leakage
 of  foreign  exchange.  It  is  the  need
 of  the  hour  to  consolidate  the  gains
 of  emergency  and  act  more  vigilantly
 to  conserve  our  foreign  exchange  to
 prevent  the  smuggling  activities  in
 the  country.

 So  far  as  the  detenus  under
 COFEPOSA  are  concerned,  the  people
 specially  in  Bombay  are  wondering
 whether  they  are  really  in  prison  or
 in  paradise.  Even  though  Parlia-
 ment  has  passed  all  sorts  of  laws  to
 deal  with  them  effectively,  I  wonder
 why  they  are  being  given  such  good
 treatment,  be  it  the  Central  Govern-
 ment  or  the  State  Government.  There
 was  a  report  in  the  Times  of  India
 recently  which  reads:

 “The  incidence  of  coronary
 ailments  seems  to  be  exceptional
 high  among  the  COFEPOSA  detenus,
 judging  by  the  relatively  large
 numbers  in  which  they  have  been
 admitteg  to  the  prison  warg  of  the
 St.  George’s  Hospital  in  Bombay
 since  the  crackdown  on  the  alleged
 smugglers  and  racketeers  in  foreign
 exchange.  By  itself,  this  would
 have  interested  only  those  involved
 in  advanced  medical  research,  but
 public  interest,  indeed  concern,  has
 of  late  been  aroused,  and  for  good
 reason,  because  many  of  the  detenus
 supposed  to  have  been  laid  up  with
 serious  heart  trouble  have  been  seen
 merrily  moving  aroung  the  city;
 some  have,  in  fact,  been  caught
 sneaking  back  into  their  hospital-
 cum-prison  in  the  wee  hours  of
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 the  morning.  Whether  they  have
 been  going  out  on  their  traditional
 business  or  pleasure  or  a  judicious
 combination  of  both  has  not  been
 fully  established..  But  it  is  beyond
 doubt  that  they  could  not  have
 embarkeg  on  their  nocturnal  prowl
 had  they  been  what  they  claim  to
 be:  heart  patients.”

 On  the  pretext  of  heart  ailment,  the
 detenus  have  been  having  virtually
 all  freedom  to  move  sbout  the  city
 and  meet  people  who  are  engaged  in
 smuggling  activities,  those  who  are
 defending  and  backing  them.

 “It  is  against  this  background
 that  the  Chief  Minister  of  Maha-
 rashtra,  Mr.  S.  8.  Chavan,  hag  _  or-
 dered  that  all  COFEPOSA  detenus
 under  treatment  at  St.  George’s
 Hospital  be  transferred  to  J.  J.
 Hospital.”

 I  am  not  criticising  the  Chief  Minister
 of  Maharashtra,  but  why  should  such
 lenient  treatment  be  meted  out  to
 them?  The  people  of  this  country  be-
 gin  to  feel  that  the  smugglers  are
 respected

 हि
 such  treatment.  I  know

 that  you  are  doing  very  good  work,
 but  please  give  goog  treatment  to
 the  poor  people,  give  them  food,
 shelter  and  clothing,  but  not  to  these
 people  who  should  be  treated  merci-
 lessly.

 Recently  the  hon.  Minister  stated  at
 the  Calcutta  airport  that  smuggling
 to  our  neighbouring  countries  is  on  the
 increase.  Though  special  arrangements
 have  been  made  and  a  collectorate  has
 been  established,  still  the  smuggling  ac-

 tivities  are  rampant  in  these  areas.
 There  are  certain  people  in  deten-
 tion  who  are  operating  with  the  con-
 nivance  of  big  people  who  are  defend-
 ing  them.  It  may  be  that  some  of
 them  are  lawyers  or  belong  to  nig
 business  houses.

 MR.  CHAIRMAN:  He  may  con-
 tinue  day  after  tomorrow,
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  (SHRI  K.  RAGHU
 RAMAIAH):  I  beg  to  present  the
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 Sixty-third  Report  of  the  Business
 Advisory  Committee.

 i8  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Thursday
 August  19,  976/Sravana  28,  4898

 (Saka).
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